ग्रामीण विकास में 
रोजगार कार्यक्रमो का मूल्यांकन 
इलाहाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में 


परोध्य प्रल्चन्ध्ध 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 
डाक्टर ऑफ फिलासफी (अर्थशास्त्र) उपाधि हेतु प्रस्तुत 





शोधकर्ती निर्देशक 
शैलेज गुप्ता डॉ प्रहलाद कुमार 
अर्थशास्त्र विभाग रीडर, अर्थशास्त्र विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 


इलाहाबाद इलाहाबाद 





मेरे पूजनीय परमाराध्य गुरूदेव एव 
जगजऊज्जननी माँ के दिव्य कर कमलो मे समर्पित 


या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सर्थिता | 
नमस्तस्ये नमस्तरये नमस्तस्ये नमो नमः | | 
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण सस्थिता | 


नमसरतस्ये नमस्तसर्ये नमस्तस्ये नमो नम:।। 


जवञवमनाष्ण- ध्यातस्यथ 





प्रमाणित किया जाता है कि शैलेज गुप्ता शोधछानत्रा अर्थशास्त्र 
विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने अपना शोध 
प्रबन्ध “ग्रामीण विकास मे रोजगार कायक्रमो का मूल्याकन इलाहाबाद 


जिले के विशेष सन्दर्भ मे” मेरे निर्देशन मे सम्पन्न किया हे | 
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जा. प्रहलाद कुमार 
सीड्र अर्थशास्त्र विभागा 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
छलाहाबाद 


भूमिका 





हमारे देश की शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविध आर्थिक 
क्षेत्रो में विकास के लिए लगातार परिवर्तन हो रहे है और इसके लिए 
योजनाबद्ध आधार पर प्रयास भी किये जा रहे है| यद्यपि स्वतजञ्जता प्राप्ति के 
समय देश की इन अर्थव्यवस्थाओ का विकास अल्प-सन्तुलन की अवस्था 
में था। स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात इन क्षेत्रों मे सुधार हुआ और विकास की 
उच्च दशाए प्राप्त हुई, परन्तु वही आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नवीन 
समसस्‍्याएँ उत्पन्न हुई है, जिनमे आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय विषमताएँ और 
बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्याएँ बढी है। देश की बढती हुईं जनसख्या 
वृद्धि और रोजगार अवसरो की कमी के कारण बेरोजगारी की समसस्‍याएँ 
व्याप्त है। जो कि देश की आर्थिक विकास की एक प्रमुख समस्या के रूप 
मे सामने आ रही है और अर्थव्यवस्था के लिए अधिक समस्या और तनाव 


उत्पन्न कर रही है । 


शहरी और ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रो की अर्थव्यवस्थाओ में बेरोजगारी 
पायी जाती है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी की यह समस्या अधिक 
व्यापक और गहन है। यह भी विदित है कि इन क्षेत्रो की मुख्य समस्या 
दीर्घकालिक बेरोजगारी की नही, अपितु अल्परोजगार और मौसमी बेरोजगारी 
की है। ग्रामीण क्षेत्र का व्यायक जनसमूह इस प्रकार का है, जिनके पास 
अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई स्थायी परिसम्पत्ति नही होती है 
अथवा अत्यन्त कम है, अत इस वर्ग के लोगो को मजदूरी पर रोजगार की 
आवश्यकता पडती है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक 
प्रकार के रोजगार कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया यथा-आई आर डी पी 
द्राइसेम, एन आर ई पी, आर एल ई जी पी इत्यादि जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 
बेरोजगार पुरूषों तथा स्त्रियो के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त 
हो, और तीव्र विकासार्थ ग्रामीण अवस्थापनागत ढॉँचा मजबूत करने के लिए 


स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके | 


| 

अत प्रस्तुत शोध मे जिले के ग्रामीण विकास के सन्दर्भ मे उपर्युक्त 
इन्ही रोजगार कार्यक्रमो के नीति प्रतिविनिधानो का विश्लेषण किया गया है | 
इस शोध को दस अध्यायो मे विभक्‍त किया गया है। आरम्मिक 
अध्याय मे ग्रामीण विकास के परिचयात्मक विश्लेषण के अन्तर्गत ग्रामीण 
विकास का अर्थ, परिभाषाएँ, मुख्य घटक, विभिन्‍न देशो के मध्य ग्राम विकास 
की तुलना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। इसके पश्चात 
गरीबी एव बेरोजगारी तथा भारत एव उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में रोजगार 
कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दिग्दर्शनो के तत्पश्चात जिले मे रोजगार 
कार्यक्रमों की स्थितियों का विश्लेषण किया गया है | 


इन जानकारियो का विश्लेषण अद्यतन आकडो के आधार पर किया 
गया है जिन्हे राजकीय प्रकाशनों तथा सरकारी एव गैर सरकारी वार्तालापो 
के माध्यम से एकत्र किया गया इसके अतिरिक्त जानकारियो एव नवीनतम 
सूचनाओ के लिए विविध जर्नल, रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि की भी 
सहायता ली गयी है इनका उल्लेख प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के अन्त मे सन्दर्भ 
सूची मे किया गया है। इनसे सम्बद्ध लोगो के प्रति मै अपना हार्दिक आभार 


एव सम्मान ज्ञापित करती हूँ । 


॥॥| 


क्‌लज्ञता 





सर्वप्रथम इस शोध रचना के निर्देशक आदरणीय स्वर्गीय डा आर के 
द्विवेदी, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति मे 
अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस प्रस्तुत रचना मे ग्रामीण क्षेत्रो 
एव अन्य जानकारियो के विषय मे, अपने सुझाव व परामर्श के द्वारा मुझे 
उनसे सहयोग के रूप में योगदान प्राप्त हुआ, परन्तु उनका आकस्मिक 
निधन हो जाने के कारण आदरणीय परम पूज्य डा प्रहलाद कुमार के 
अथक परिश्रम, सतत प्रयत्नो के परिणामस्वरूप यह रचना पूर्ण हो सकी | 
उनके प्रति मै अपनी विशेष कतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जिन्होने इस शोध को 
तैयार करने मे अपने समस्त कार्य में व्यस्त रहने के उपरान्त भी हमे कई 


तरह से सहयोग दिया और शोध कार्य के लिए निरन्तर प्रोत्साहित किया | 


में अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय 


डा पीएन मल्होत्रा के प्रति अपनी विशेष कतज्ञता व्यक्त करती हूँ। 


विभाग के आदरणीय डा अजय जेन, डा गिरीश त्रिपाठी, डा 
जगदीश नारायण, डा अलका अग्रवाल, डा रविशकर श्रीवास्तव, डा 
प्रशान्त घोष एव समस्त प्राध्यापको के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होने अपने 
विशेष अनुग्रह के द्वारा अध्ययन अध्यापन से हमे अपनी शोध रचना के लिए 
उल्लेखनीय प्रोत्साहन एव सहयोग दिया। 

में रमेश, सुनीता अग्रवाल जी के विशेष अनुग्रह की आभारी हूँ। 

में उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार कार्यालय के अधिकारियो एव कर्मचारियो 
के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने न सिर्फ शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित 
प्रतिवेदनो एव प्रकाशनो को उपलब्ध करवाया साथ ही साथ अपना बहुमूल्य 
समय देकर इस रचना से सम्बन्धित जिज्ञासाओ को शान्त किया। मै इस 


सन्दर्भ मे ग्राम्य विकास अभिकरण' जिला इलाहाबाद के कर्मचारियो एव 


[५ 
ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारियो के प्रति आभार 
व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय-समय पर रचना से सम्बन्धित अनेक 
जानकारियो से अवगत कराया | 
इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष ऐग्रो एकनॉमिक्स रिसर्च सेन्टर, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के प्रति अपार सहयोग और 


प्रोत्साहन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। 


में अपने परिवार के प्रति डा दीपक गुप्ता, डा अजू गुप्ता, डा आर 
एस गुप्ता, डा रूद्रा गुप्ता का भी आभार प्रकट करती हूँ, मे आइडियल 
कम्यूटर प्वाइन्ट के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्‍्होने कम्यूटर 
डिजाइनिग एवं टाइपिग में महत्वपूर्ण सहयोग दिया । 


में एक बार पुन विनम्रता पूर्वक परम्‌ पूज्य डा प्रहलाद कुमार जी के 
प्रोत्साहन एव सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हैँ । 


तदर्थ मै मुक्त ह्दय से सभी के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट 


करती हूँ | 


शैलेज गुप्ता 
शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग 
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इलाहाबाद 
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तालिका - शीर्षक पृष्ठ सख्या 


विश्व के विभिन्‍न देशो मे कृषि मे कार्यशील 
जनसख्या एव राष्ट्रीय आय मे कृषि के प्रतिशत 
आकडो की तुलना | 

विश्व के कुछ देशों मे फसल उत्पादकता में अन्तर 
के आकडे | 

भारत तथा विश्व के कुछ देशो के मध्य ग्रामीण क्षेत्र 
मे कृषि मे लगे श्रम की उत्पादकता के तुलनाषत्मक 
आकडे | 

भारत मे निर्धनता रेखा से नीचे जनसख्या का प्रतिशत 
विभिन्‍न राज्यों मे गरीबो की सख्या के आकडे 

(वर्ष 993--9-) 

भारत में बेरोजगारी की दर एव प्रतिशत आकडे 
भारत मे रोजगार चाहने वालों की सख्या के आकडे 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति मे पुरूष व 
महिलाओ की बेरोजगारी दर क प्रतिशत आकडे | 
भारत के शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति मे पुरूष व 
महिलाओ में बेरोजगारी की दर के प्रतिशत आकइडे | 
भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे सभी आयु वर्ग 
के अनुसार पुरूष-महिलाओ मे बेरोजगारी के प्रतिशत 
आकडे | 

नमूना चयन की प्रक्रिया 

भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की 
प्रस्तावितकेन्द्रीय व्यय योजना | 

भारत मे समन्चित ग्राम योजना की वित्तीय एव 
भौतिक प्रगति 985--86 से 99--92 | 
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भारत मे आई आर डी पी की वित्तीय उपलब्धियाँ 
]980-85 से 997-98 तक | 

भारत मे आई आर डी पी की भौतिक उपलकब्धियाँ 
]980--85 से ]995--96 | 

भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय 
प्रगति 985--86 से 998--99 | 

भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित 
युवाओं मे कुल कार्यों मे लगे युवाओ के आकडे 
एव उनका प्रतिशत 985--86 से 995--96 | 
भारत मे टद्राइसेम योजना की उपलब्धियाँ 4992--93 
से ]997-98 

भारत मे ट्राइसेम योजना में भौतिक प्रगति के 
अन्तर्गत 985--86 से 995--96 तक स्वरोजगार 
और मजदूरी रोजगार मे लगे व्यक्ति के आकडे 
एव उनका प्रतिशत | 

भारत मे एन आर ई पी के अन्तर्गत रिलीज वित्तीय 
एवं भौतिक प्रगति 985--86 से 988-89 | 
भारत में छठी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव 
भौतिक उपलब्धियाँ 4980--8। से 984--85 | 
भारत मे एन आर ई पी की उपलब्धियाँ 985--86 
से 988--89 | 

भारत मे आर एल ई जी पी के अन्तर्गत वित्तीय 
लक्ष्य एव पूर्ति | 

भारत मे आर एल ई जी पी की रोजगार सृजन 

की उपलकब्;धियाँ 

भारत में जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय 
प्रगति 989--90 से ]998--99 | 

भारत मे जवाहर रोजगार योजना की भौतिक 
प्रगति ]989--90 से 996--97 । 


हैं. 554 


है 62५ 


हे 


78 


/9 


हट 


84 


84 ' 


865 


886 


89 


24 


93 


के , 


4 ] 


4 3 


44 


+$ 3 


4+6 


+ / 


4 & 


49 


(शा) 


भारत मे प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 
रोजगार सजन की उपलब्;धियाँ 

भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 
वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियाँ वर्ष 4995--96 

से ]998--99 | 

भारत में ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक एव वित्तीय 
प्रगति 985--86 से 99 ]--92 

भारत में ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियाँ 
[992--93 से 997-98 | 

उत्तर प्रदेश की आवश्यक जानकारी की विवरण 
तालिका | 

उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति 985--86 
से ]995--96 | 

उत्तर प्रदेश मे द्राइसेम कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति 
[985--86 से ]99--92 

उत्तर प्रदेश मे द्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत 
प्रशिक्षित युवाओं की सख्या के आकडे ]985--86 
से ]995--96 | 

उत्तर प्रदेश मे टद्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत 
कार्य मे लगे प्रशिक्षित युवा | 

उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियाँ 980--8] 

से 984--85 

उत्तर प्रदेश मे एन आर ई पी के अन्तर्गत भौतिक 
उपलब्:;धियाँ 

उत्तर प्रदेश मे आर एलई जी पी की वित्तीय 

एव भौतिक उपलब्धि 983--84 से ]984--85 
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी 
कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियाँ | 
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उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी 
कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियाँ ((985--86 
से 988--89) 

उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के 
अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियाँ 989--90 
से ]995--96 

उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 
वर्ष 4994--95 मे भौतिक उपलब्धियाँ | 

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल 
विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक 
प्रगति 985--86 से 995-96 | 

उत्तर प्रदेश मे सुनिश्चित रोजगार योजना के 
अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलकब्धियाँ 

(]993-94 से ]995-96) 

जनपद मे जनगणना के अनुसार प्रतिदशक 
आबाद ग्रामो की सख्या, जनसख्या तथा 

प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर (900]--]99) 
इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण जनसख्या की 
प्रति 0 वर्ष की जनसख्या वृद्धि | 

इलाहाबाद जनपद में अनुसूचित जाति,जनजाति 
की जनसख्या एव परिवार | 

इलाहाबाद जनपद मे साक्षर व्यक्तियो का 

प्रतिशत 97] से ]99] | 

इलाहाबाद जनपद मे चयनित विकासखण्डो की 
ग्रामीण जनसख्या वृद्धि जनगणना वर्ष 99] के 
आधार पर | 

चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदों का विवरण 
वर्ष 99] 

चयनित विकासखण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण 
वर्ष 992--93 


]260 


[28 


 , 


[34 


35 


39 


[30 


[4(00 


58 


हु के, 


6] 


शा 


(2) 


इलाहाबाद जनपद में भूमि उपयोगिता वर्ष 
]990-9] से ]996-97 | 

चयनित विकासखण्डो मे भूमि उपयोगिता 

वर्ष 996-97 | 

इलाहाबाद जनपद में रोजगार के अनुसार जनसख्या 
का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 97]--99] तक 
चयनित विकासखण्डो मे रोजगार के अनुरूप 
जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 99] | 
इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति 
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों मे औद्योगिक प्रगति (कृषि 

व गैर कृषि) के आकडे (आर्थिक जनगणना वर्ष [990) 
विभिन्‍न प्रकार की सस्थाओ के आधीन कार्यशील 
औद्योगिक इकाईयो की सख्या एव कार्यरत व्यक्ति 
[997--५०8 

चयनित ग्रामो मे भूमि उपयोग सम्बन्धी आकडो का 
वर्गीकरण 

चयनित ग्रामो मे [98], 399] की जनगणना 

के अनुसार जनसख्या एव परिवारों के आकडे | 
चयनित परिवारों का जातिवार वर्गीकरण 

कृषक गैर कृषक एव मजदूर वर्ग के परिवारों 

के प्रतिशत आकडे | 

परिवारों की सख्या और कर्मकरो का मानक 
वर्गीकरण 

चयनित परिवारों मे व्यावसायिक वर्ग के आधार पर 
आय और परिसम्पत्तियो का विवरण | 

चयनित परिवारों के द्वारा स्वरोजगार और दैनिक 
मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय का विवरण | 
चयनित परिवारो के द्वारा कुल प्राप्त आय मे 
स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी रोजगार के प्रतिशत 
आकडे | 
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चयनित कर्मकर परिवारो का वार्षिक रोजगार 
चयनित कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस 
के आनन्‍्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के 
आकडे | 

चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार ढाँचा | 
चयनित कर्मकर परिवारों का कुल मजदूरी रोजगार 
के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक 
आकडे | 

विभिन्‍न फसल मौसमो में चयनित कर्मकरो का 
स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार | 

चयनित कर्मकरो का व्यवसाय के अनुसार रोजगार 


गी>न्‍ 


था । 


| 


चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा कुल रोजगार से प्राप्त 


स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे | 


कर्मकर परिवारों के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे | 


विभिन्‍न व्यावसायिक वर्गों से सम्बन्धित कर्मकर 
परिवारों मे बेरोजगारी के आकडे | 

चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा रोजगार कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार 

विभिन्‍न व्यावसायिक वर्गा में सम्मिलित कर्मकरो 
द्वारा प्राप्त रोजगार | 

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकरो 
द्वारा विभिन्‍न मौसमो मे प्राप्त रोजगार | 

रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त चयनित परिवारो की 
आय | 

कुल आय में मजदूरी रोजगार एव रोजगार 


कार्यक्रमो से प्राप्त आय के प्रतिशत आकइडे | 
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लेखाचित्र एवं मानचित्रों की तालिका 





क्रम संख्या पृष्ठ सख्या 
] कषि क्षेत्र को दर्शाते हुए फाई-रेनिस मॉडल 34 
हि अम की सीमान्त उत्पादकता शून्य 35 
3 अमिको को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे तीन 

अवस्थाओ मे स्थानान्तरण को दर्शाते हुए फाई-रेनिस 

मॉडल 36 
4 फाई-रेनिस मॉडल मे सन्‍्तुलित वृद्धि | 40 
5 लुइस मॉडल 43 
6 भारत मे समन्चवित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित 

केन्द्रीय व्यय योजना 985--86 से 997--98 68 
ह भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की भौतिक 

प्रगति वर्ष 985--86 से 995--96 | 7] 
8 भारत मे टद्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 

985--86 से 998--99 76 
9 भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ 

में से कुल कार्यो मे लगे युवाओं के प्रतिशत 

वर्ष 4985--86 से 995--96 | 78 
[0 भारत मे एन आर ई पी की रोजगार सृजन की 

उपलब्:धियाँ वर्ष 7985--86 से [988--89 | 86 
[] भारत मे आर एल ई जी पी की रोजगार सृजन की 

उपलकब्धियाँ 89 
[3 उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति 

वर्ष [985--86 से ]995--96 | 08 
3 उत्तर प्रदेश में द्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित 

युवा (वर्ष 985--86 से 995--96) ॥0 2) 
4 उत्तर प्रदेश में द्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत 


स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे लगे युवा 
(वर्ष 4985--86 से 995--96) []3 
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उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि 

(वर्ष 4980--8] से 984--85) 

उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
के अन्तर्गत भौतिक प्रगति 

(वर्ष 4980--8] से 984--85) 

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी 
कार्यक्रम की उपलब्धियाँ 

उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के 
अन्त्गंत वित्तीय उपलब्धियाँ | 

उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 
रोजगार सृजन (वर्ष 4989--90 से 995-96) 
जनपद-इलाहाबाद की जनसख्या मे जनगणना 
के अनुसार प्रतिदशक जनसख्या मे वृद्धि 

(]90] -- 99]) 

जनपद इलाहाबाद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की 
प्रति 40 वर्ष की जनसख्या वृद्धि | 
जनपद-इलाहाबाद में भूमि उपयोगिता (लाख 
हेक्टेयर) वर्ष 992--93 

जनपद इलाहाबाद मे विभिन्‍न साधनो द्वारा 
श्रोतवार सिचित क्षेत्रफल वर्ष 996--97 | 
जनपद इलाहाबाद मे मुख्य कर्मकरो मे विभिन्‍न 
कर्मकरो के आकडे वर्ष ]99] 

चयनित परिवारों की सख्या और कर्मकरो का 
मानक वर्गीकरण | 

चयनित कर्मकर परिवारों के वार्षिक रोजगार दिवस 
के अन्तर्गत स्वरोजगार | 

चयनित कर्मकर परिवारों का व्यवसाय के अनुसार 
रोजगार ढाँचा (प्रति कर्मकर दिवस) 

उत्तर प्रदेश का मानचित्र | 

जनपद-इलाहाबाद का मानचित्र | 
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अध्याय | 
उर्चलादयटनहा 


अध्ययन के विषय मे 

ग्रामीण विकास के मुख्य घटक 

कृषि विकास 

पशुपालन 

लघु एव कुटीर उद्योग 

कृषि वानिकी 

ग्रामीण विद्युतीकरण 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ससाधनो में भूमि, सिचाई सुविधाएँ, 
सडक, प्यजल की व्यवस्था एव आवास तथा स्वास्थ सेवाएँ 
उपलब्ध कराना 

शिक्षा एव साक्षरता 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

ग्राम विकास के प्रत्यागम 

सामुदायिक विकास सिद्धान्त 

महात्मा गॉथी का ग्राम विकास सिद्धान्त 

भूदान आन्दोलन 

जिला ग्राम विकास अभिकरण 

ग्राम विकास में स्वय सेवी सगठन एजेन्सी के योगदान की 
योजना 

विभिन्‍न देशो में ग्रामीण विकास का तुलनात्मक अध्ययन 
ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

भारत में गरीबी एव बेरोजगारी 

अनैच्छिक बेरोजगारी सिद्धान्त के प्रारूप 

नर्क्स के विचार 

फाई रेनिस मॉडल 

लुइस मॉडल 

ग्रामीण बेरोजगारी 

बेरोजगारी एव गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 


[<| 


अध्याय 4 


जरतावना 





राष्ट्र पिता महात्मा गॉथी के अनुसार “भारत गॉवों मे बसता है और 
जब तक गॉवो का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नही हो 
सकता 
]-0 अध्ययन के विषय मे 

'भारत गॉवो का देश है जहाँ गॉवो की सख्या लगभग 5 लाख 80 
हजार है। इन गॉवों मे बसने वाली जनसख्या भी शहरी जनसख्या की 
तुलना में लगभग तीन गुनी अर्थात्‌ शहरी जनसख्या 23 करोड के विपरीत 
ग्रामीण जनगणना 67 करोड है|! सामाजिक--आर्थ्रविक रूप से उपेक्षित 
ग्रामीण क्षेत्रों के पिछडेपन का एक प्रमुख कारण वहाँ की निर्धनता है। 
ग्रामीण निर्धनता गॉवों के चतुर्मुखी विकास के लिए अभिशाप है। अधिकाश 
ग्रामीण समुदाय अशिक्षा एव अज्ञानता की सर्कीणता से समस्याओं को हल 
कर पाने मे असमर्थ दिखायी देते है| स्वतत्रता के पश्चात सरकार ने राज्य 
को कल्याणकारी राज्य घोषित किया, तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल 
देते हुए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्तियो की सामाजिक 
एव आर्थिक उन्‍नति, कृषि विकास, रोजगार, निम्न वर्ग के लोगो की आय 
मे वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा, सचार व्यवस्था, और आवास सुविधा जैसे 
कार्यक्रमों को सम्मिलित किया है। इस प्रकार आज ग्रामीण विकास राष्ट्रीय 
विकास एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। वस्तुत गाँव मे बसने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन का (वह चाहे कोई भी हो) आर्थिक, सामाजिक और नैतिक 
सभी तरह का विकास हो सके यही ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है। 
ग्रामीण विकास एक लम्बी और व्यापक प्रक्रिया है। भारतीय सन्दर्भ मे 
ग्रामीण विकास एक जटिल समस्या है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे 
रहने वाले गरीब लोगो के जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यापक 
गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। 


स्रोत-] कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, मई 995, पृष्ठ सख्या-2] 
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ग्रामीण जनता के विकास पहलुओ को चार समूहो मे विभकक्‍त किया 
जा सकता है - 

] कषि, भूमि सुधार, पानी की व्यवस्था, परिवहन और कृषि सम्बन्धी 
गतिविधिया आदि ग्रामीण जनसख्या की जीविका का साधन हे | 

2 लघु और मध्यम स्तर पर कूटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देना जिसके 
द्वारा अमिको और अन्य लोगो को कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवसाय 
प्राप्त हो सके | 

3 आवास, सडके, इन्जीनियरिंग, और तकनीकी को एक कार्यशक्ति 
के रूप में लेना। 

4  शिध्षा के अआन्तर्गत प्राथमिक, अनौपचारिक और प्रौढ शिक्षा का 
जनराख्या के आयु-वर्ग के आधार पर प्रबन्ध करना | 

इस प्रकार ग्राम विकास अविकसित एव अर्द्धविकसित ग्रामीण गरीब 
जनता के विकास से सम्बन्ध रखता है। ग्राम विकास से सम्बन्धित विभिन्‍न 
अर्थशास्त्रियों व विद्वानों ने मिन्‍न-भिन्‍न मत प्रस्तुत किए है। जो इस प्रकर 
निम्नवत्‌ है -- 

| विश्वबैक के अनुसार “ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्र के एक विशेष 
घटक अर्थात्‌ ग्रामीण गरीबों के आर्थिक एव सामाजिक जीवन स्तर को 
सुधारने हेतु बनाई गई रणनीति है, यह घटक सीमान्त एव लघु कृषक 
बटाईदार लथा कृषि मजदूरों को समाहित करता है/।' 

2 उमा लेले ने ग्राम विकास के सम्बन्ध मे कहा है--'ग्राम विकास 
ग्रामीण निम्न आर्थिक स्तर की जनता के जीवन स्तर को सुधारने की 
योजना है' |? 

3 गाँधी जी ने ग्राम विकारा के बारे मे आपना मत प्रस्तुत करते हुए 
कहा था कि 'ग्राम ग्रामीण सरकार जिसे हम पचायत कहते है, के द्वारा 
शासित होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, सफाई, कृषि एव रोजगार आदि की 
व्यवस्था करेगी | 


|. ४०णव0 छि्वा। [[975], रियाव। ९0ए८20एाएा।, 56९00 7?08९८५ ?70०, ।975, 9, 03, 
>>... णा१9 [66 [4975] 6 7०बराए? ० रिप्रावं 6ए९00/गधठा - [,2५507५ ]077५ ४े४०07]0 
[3.5 , / [404 ) 


[4] 


4 शर्मा और मल्होत्रा ने ग्राम विकास को परिभाषित करते हुए कहा 
है ग्राम विकास, विकास की एक योजनाबद्ध प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत 
ग्राम का समग्र विकास किया जाता है समग्र विकास के अन्तर्गत न केवल 
आर्थिक क्रिया कलापो का समावेश है बल्कि इसके अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण 
उद्योग, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, शिक्षा, साक्षरता, नागरिक सुविधाए, परिवार 
नियोजन, आदि को सम्मिलित कर ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन 
में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।' 

5 मिआ और सुन्दरम्‌ के अनुसार-'ग्रामीण विकास ग्राम की जनता 
फे जीवन मे सख्यात्मक एव गुणात्मक सुधार लाना है| इसके अन्तर्गत सभी 
दृष्टिकोणो से दृश्य सामाजिक--आर्थिक तकनीकी आदि दृष्टि से अपेक्षित 
सुधार करना है+ | 

अत समग्र ग्राम विकास का आशय ग्रामोउद्धार के लिए सभी 
कार्यक्रमो का कार्यान्वयन करना है। 


.व म्रामीण विकास के मुख्य घटक 


भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहाँ कि लगभग73 
3 प्रतिशत जनसख्या गाँवों मे निवास करती है। अत इस दृष्टिकोण से 
समय-समय पर सरकार एवं योजनाकारो ने ग्रामीण प्रगति करने के लिए 
ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम क्रियान्चित किए जिसमे ग्रामीण विकास 
को मुख्य घटकों पर भी जोर दिया गया। 

वस्तुत ग्रामीण विकास के मुख्य घटको का विवरण व महत्तव कुछ 
इस प्रकार स्पष्ट है-- 
.4.3 कृषि विकास 


क्‍ भारत के ग्रामीण विकास में योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होते 
ही, कृषि क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। इसका स्पष्ट 
कारण, हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता एव ग्रामीण समाज के वर्ग की आय 
का काफी बडा स्रोत है। चौथी पचवर्षीय योजना (969-74) मे कषि 
सम्बन्धी योजनाओ के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, और कृषि विकास 


हे 0५॥0 िपावा, ?[07778 ॥॥0 [72ए2009707॥ 0 रिपाव 770॥4 (984-85) ??4 ) 
व 29५06 पाता, 72] शा? 200 [72ए20079ए०7 ० रिधातंं 77009 (984-85), ?? 5) 
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की दृष्टि मे विभिन्‍न उपाय जैसे सिचाई सुविधाओ, उर्वरको, कृषि सम्बन्धी 
यत्रो का विस्तार, कृषि विपणन प्रणाली मे सुधार, और न्यूनतम समर्थन 
मूल्य नीति की घोषणा, द्वारा कृषि उत्पादकता मे वृद्धि के प्रयास किए गए | 

भारत मे लाखो किसानो के रोजगार अवसरो व आय मे वृद्धि, कृषि 
और उससे सम्बन्धित ग्रामोद्योग की सहायता मे कृषि विकास का अत्यन्त 
महत्तव है । 


4..2. पशुपालन 


ग्रामीण विकास में पशुपालन के क्षेत्र मे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, 
सुआर पालन, गो पालन, मेड पालन, इत्यादि की अहम्‌ भूमिका की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। देश में कृषि से होने वाली राष्ट्रीय आय में पशुधन का 
योगदान करीब 0--2 प्रतिशत तक है। अत कृषि का एक महत्तवपूर्ण अग 
पशुपालन है। इस दृष्टि से यह लघु और सीमान्त किसानो, ग्रामीण 
महिलाओ, और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान 
करता है। 


यह दूध, गोबर, अण्डे, ऊन, चमडा, खाल और हडिडिया देकर ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। जहाँ एक ओर बैल, ऊँट, घोड़े आदि हल 
जोतते है तो दूसरी ओर ग्रामीण पशु, कच्ची सडको पर यातायात के 
एकमात्र साधन भी है। 


.4.3. लघु एवं कुटीर उद्योग 


भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे गरीबी, बेरोजगारी, अर्द्धबेरोजगारी, 
मौसमी बेरोजगारी के कारण गभीर परिस्थितिया विद्यमान है अत लघु एव 
कुटीर उद्योगो मे कम पूँजी के द्वारा अधिक हाथो को राजगार दिया जाना 
सभव होता है। ग्रामीणों की शहरो की ओर पलायन की प्रक्रिया मे कमी व 
छोटे उद्योगों की स्थापना से गाव मे महिला श्रम का सदुपयोग भी होता है । 
अत ग्रामीण विकास के घटको में लघु एव क॒टीर उद्योग के महत्तव को 
स्वीकार करते हुए महात्मा गॉँधी का यह कथन--“'भारत का मोझ्ल उसके 
लघु एव कुटीर उद्योगों में निहित है।” आज भी प्रासगिक है। 
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8.4.4. कषि वानिकी 

ग्रामीण विकास के मुख्य घटको में कृषि वानिकी का भी महछत्तव है | 
फसलो के साथ-साथ उसी भूमि पर वृक्षों की सख्या को भी क्रमबद्ध तरीके 
से उगाना ही कृषि वानिकी कहलाता है। वृक्षों की कटाई से भारत वर्ष का 
वन क्षेत्र दिन--प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब भारत मे समस्त भूमि के 
3 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही वन रह गए है। अत उपरोक्त परिस्थितियो मे 
किसानो को अपनी भूमि पर कृषि वानिकी पद्धति को अपनाना चाहिए, 
क्योकि कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य ग्राम वासियों को ईंधन उपलब्ध 
कराना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, वन उपज एव औषधि देने वाले पौधे 
प्नगाकर लघु उद्योगो एव ग्रामोद्योग को बढावा देना है। इसके अतिरिक्त 
जानवरो की चारे की आवश्यकता पूर्ति के लिए फसलो के साथ-साथ पेड 
पौधों तथा उपयोगी झाडीनुमा पौधों को भी शामिल किया जाता है। 
व.व.5. ग्रामीण विद्युतीकरण 

किसी देश मे प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वहाँ की समृद्धि और 
प्रगति का मापदण्ड माना जाता है। बिजली ऊर्जा का सबसे सशक्त और 
महत्तवपूर्ण साधन है। यद्यपि हमारा देश बिजली के उत्पादन मे न केवल 
विकसित देशो से बल्कि अनेक विकासशील देशो से भी काफी पीछे है। 
उक्त तथ्यो की पुष्टि विश्व बैक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 
अमेरिका मे यह खपत 9348 किलोवाट, जापान मे 4008, दक्षिण कोरिया 
मे 2206, तथा भारत मे केवल 223 किलोवाट है।! तथापि ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था मे बिजली का अत्यन्त महत्तवपूर्ण स्थान है क्योकि सिचाई तथा 
खेती बाडी के अन्य कार्यो मे बिजली के उपयोग की आवश्यकता है। इसके 
अलिरिक्ल ग्रामीण सडको और घरो मे रोशनी और सूचना के माध्यमों तथा 
पढाई--लिखाई के लिए भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। गॉवो मे 
बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी ) तथा 
स्रामीण बिजली सहकारी समितियो की स्थापना की गई | 


|... ैएण0 8गगद, शै00 [72ए८।००॥४०॥ २९८०७०॥ 994 ]90!6 08 97 2 
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.4.6.. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संसाधनों में भूमि, सिंचाई 
सुविधाएं, सड़क, रवच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं आवास 
तथा रवास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना 

ग्रामीण जनता के विकास पहलुओ मे इनकी अहम्‌ व महत्त्वपूर्ण भूमिका है । 

इस दृष्टि से बुनियादी न्यूनतम सेवाओ के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव मे शत-प्रतिशत 

शुद्ध पेयजल सुलभ करने, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने, आवासहीन 

व झोपड-पटिटयो मे रहने वाले लोगो तथा वृद्धों एव गरीब परिवारों को 

आवासीय सुविधा देने और परिवहन व यातायात सुविधा के अन्तर्गत गाँवों 

को पक्‍की सडको से जोडने की आवश्यकता है। 

..7. शिक्षा एवं साक्षरता 


महात्मा गॉँथी ने शिक्षा एब साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए 
कहा था--“”करोडो लोगो का निरक्षर रहना राष्ट्र के माथे पर कलक है तथा 
देश की स्वाधीनता के लिए खतरा, हमे इससे मुक्ति पानी ही होगी |” उक्त 
विचारो से स्पष्ट है कि देश का विकास तभी सभव है जब देश के सभी 
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो के नागरिक शिक्षित और सुसस्कृत हो | इस दृष्टि से 
स्वतत्रता के बाद हमारे देश के योजनाकारो ने शिक्षा की प्राथमिकता को 
सरबैधानिक स्थान दिया। परन्तु आज 47 वर्षों के बाद भी विश्व बैक के 
अनुसार विश्व के सर्वाधिक निरक्षर लोग सिर्फ भारत मे है| इसके अतिरिक्त 
ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामीण विकास की अनेक योजनाए लागू होने के बाद भी 
प्रत्येक गाँवों मे न तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो पायी है और न ही 
प्राथमिक विद्यालयों की ठीक तरह से स्थापना की गई है। अत गाँवों मे 
रूछियादी परम्पराओों को समाप्त करके शिक्षा एव साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति 
का विकास कर गॉवो के भी विकास मार्ग को विस्तृत आयाम दे सकती है। 


.4.8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली 


ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास के द्वारा 
गरीबों को आवश्यक वस्तुएँ सस्ती कीमतो पर उपलब्ध कराई जाती है अत 
मूल्यों मे स्थिरता लाने और निर्धघनो को जरूरी चीजे वितरित करने मे इनके 
महत्तव को देखते हुए प्रत्येक गॉवों मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 
पुनर्गठित करना आवश्यक है | 
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ग्रामीण विकास के मुख्य घटको के अतिरिक्त अन्य घटको के रूप 
मे कार्यान्वित योजनाए जैसे--एकीक्‌ृत ग्राम विकास योजना, महिला एव 
बाल विकास योजना एव पुष्टा आहार योजना इत्यादि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो 
के प्रत्येक वर्ग को इन योजनाओ के साथ जोडकर उन्हे विकास कार्यों मे 
सहभागी बनाया जाता है। जिससे ग्रामीण समाज की दशा मे चर्तुमुखी 
प्रगति उपलब्ध हो सके । 
85 ग्राम विकास के प्रत्यागम 


भारत में समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता दीर्घकाल से 
उचुमव की जा रही थी। वियारकों और नीतिनिर्धारकों का यह विचार था 
कि विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यो में ग्राम वासियो को सहभागी 
बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से स्वतत्रता से पूर्व व्यक्तिगत प्रयासों के 
आधार पर जनसहभागिता की परिकल्पना मे वर्दया, श्री निकेतन, मारतडम, 
गुडगॉव, बडौदा, इटावा एव फरीदपुर में ग्रामीण विकास की अनेक परियोजनाए 
व रणनीतियों बनायी गयी। परन्‍लु विदेशी शासन की तटस्थ नीति और 
ससाधनो की कमी के कारण इसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी | 
स्वतत्रता प्राप्ति के बाद ही ग्राम विकास को व्यावहारिक स्वरूप देने का 
प्रयास किया गया और इसके लिए योजनाए बनाई गई और उन्हे प्रतिपादित 
किया गया, इनमे से कुछ का वर्णन इस प्रकार है-- 


.2.] सामुदायिक विकास सिद्धान्त 


सामुदायिक विकास से आशय उन सगठित एवं सुनियोजित क्रियाओ 
से है जिनमे विकास और कल्याणकारी क्रियाओं मे जनसमुदाय के प्रयास 
के साथ-साथ राजकीय प्रयास को भी मिलाया जाता है। जनसमुदाय और 
सरकार की विकासगत और कल्याणकारी क्रियाओं के समन्वय को ही 
सामुदायिक विकास कहते है। इस प्रकार “सामुदायिक विकास सिद्धान्त 
एक प्रक्रिया, एक सिद्धान्त, एक कार्यक्रम तथा ग्राम विकास का एक 
आन्दोलन है।! 


ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत मे 
सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 952 मे प्रयोगात्मक आधार पर 55 मार्गदर्शी योजनाओ 


| शिवाए, 6 ५ फरफावो 02५०६।09ाए॥ जा ४०0066॥ [704 986, 09 8] 
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से आरम्म किया गया था। इनमे 27388 गॉव और | 64 करोड जनसख्या 
सम्मिलित थी। प्रत्येक परियोजना का विस्तार-क्षेत्र लगभग व300 वर्ग 
किलोमीटर था। अप्रैल 958 मे इस ढॉचे मे परिवर्तन लाया गया, जिसके 
अनुसार एक सामुदायिक विकास क्षेत्र मे सामान्यत 40 गॉव 92 हजार 
जनसख्या और 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। अब देश के समस्त 
गॉवो में सामुदायिक विकास कार्यक्रम फैला है इसके अन्तर्गत प्रत्येक 
जनपद को विकास खण्डो मे विभाजित करके ग्राम स्तर पर कर्मचारियो को 
नियुक्त कर सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कृषि एव ग्रामीण उद्योग 
धन्धों के विकास के लिए विभिन्‍न योजनाए बनाई जाती है । 


सामुदायिक विकास कार्य का सगठन और प्रशासन बहुस्तरीय है । 
कार्यक्रमों का व्यापक प्रतिरूप केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। 
कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है। कार्यक्रमो के 
क्रियान्चयन हेतु जिला, खण्ड, एव गॉव स्‍तर के कर्मचारियो एव 
अधिकारियो की एक श्रूखला होती है। ग्राम स्तर पर कार्यक्रम को लागू 
करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी लगभग व0 गॉवो मे इस कार्यक्रम को 
चलाता है। 


सामुदायिक विकास के अन्तर्गत विशेष तौर से उन विन्दुओ पर बल 
दिया गया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे निम्न आर्थिक स्तर 
की जनता से सम्बन्ध रखते थे। सामान्यत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
मे देश के आर्थिक विकास मे कुछ सहयोग दिया जिसे सामान्य जनता मे 
उन्‍नत जीवन के निर्माण की आशा निर्मित हुई। इस कार्यक्रम की प्रशसा 
करते हुए नेहरू जी ने कहा था, “सामुदायिक परियोजनाए कान्तियुकत 
अत्यन्त आवश्यक एव गतिवान चिन्गारिया है, जिनसे शक्ति, आशा और 
उत्साह की किरणे प्रवाहित होती है |“ 


यू एन टेक्निकल मिशन के अनुसार, “भारत में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम 20वी शताब्दी के सबसे प्रमुख प्रयोगो मे से है, जिसके परिणामों 
मे समस्त विश्व को रूचि है।? 


2. डा, बद्री विशाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 987, पृ स 385 
3. डा बद्री बि शाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 987, पू स 385 
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इन उपलब्धियो के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपेक्षित 
प्रगति नही कर सका। इस कार्यक्रम की प्रगति मद गति से हुई और इस 
कार्यक्रम का अधिकाश लाम रामाज के राम्पन्न वर्ग के लोगो को मिले है 
जबकि छोटे कृषक, भूमिहीन कृषक, मजदूर, शिल्पकार इत्यादि लोग 
अत्यन्त कम लाभ प्राप्त कर सके है। इस कार्यक्रम मे समुचित प्राथमिकताओ 
के क्रम के आभाव के कारण ही अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रमो को पूरा नहीं 
किया जा सका, इसके अतिरिक्त कर्मचारियो में सेवा भावना की कमी भी 
पायी गयी इस सम्बन्ध में प्रो एससी दुबे ने गभीर विवेचन किया तथा 
उनका विचार हे कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर शाह की भाति कार्य करते 
है और वे सक्रिय समाज सेवा भावना द्वारा परिवर्तन के अभिकर्ता नही बने 
है। सामुदायिक विकास-विषयक अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मे बताया 
है कि इनमे आर्थिक विकास के अधिक आवश्यक कार्यक्रमो जैसे-उत्पादकता 
ने बृच्धि, अधिक उपजाऊ किस्मो के बीज, रोजगार की व्यवस्था इत्यादि को 
अधिक महत_त्तव न देकर वरन्‌ कल्याण कार्यक्रमो जैसे मनोरजन के साधन, 
अस्पताल आदि के विकास पर अधिक जोर दिया गया। अस्तु इनकी 
उपलब्धियो मे कमी के कारण इसके स्थान पर विभिन्‍न स्थानीय महत्तव की 
योजनाए प्रारम्भ की गई जैसे आई आर डी पी, एन आर ई पी, आर एलई जी 
पी, डीपीएपी, डीडीपी डी डब्लू सी आर ए इत्यादि | 


].2.2. महात्मा गॉथी का ग्राम विकास सिद्धान्त 


गॉधी जी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होने स्वतत्रता 
आन्दोलन के साथ-साथ ग्राम विकास पर भी बल दिया और समग्र ग्राम 
विकार हेतु रूप--रेखा तैयार कर 920 मे सेवाग्राम तथा 938 मे वर्द्धा मे 
आदर्श केन्द्र स्थापित किए | 30 जनवरी ]948 को गॉधी जी ने काग्रेस की 
महासमिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमे उन्होने कहा 
था कि--“भारत को राजनेतिक आजादी तो मिल गई है लेकिन उसे 
अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना बाकी है। वह 
भी, शहरों और कस्बों से भिन्‍न, उसके 7 लाख गॉवो के सन्दर्भ से |” 


जब देश में पचवर्षीय योजना पर विचार शुरू हुआ तो गॉँधी जी ने 
चेतावनी देते हुए कहा था--“करोडो निर्धन जनता की परवाह न करने 
वाली कोई भी योजना न तो देश मे समतोल कायम रख सकती है और न 
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सब इनसानो को बराबरी का दरजा दे सकती है| इसीलिए गॉघी जी ने ऐसी 
योजना की हिमायत की जिसमे गाँव को ही अर्थ रचना का केन्द्र माना जाए | 

इस प्रकार गाँवों मे उत्पन्न समस्याओ को उन्होने प्रत्यक्ष रूप मे 
देखा और अपनी यात्राओ के द्वारा उन पर विचार करके ग्राम विकास के 
लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके कुछ विचार एव कार्यक्रम 
इस प्रकार थ-- 

उन्होने ग्राम विकास मे ग्रामीण जनता के पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित 
करने के लिए कहा कि जब तक ग्रामीण जनता, जिसके लिए विकास 
करना है स्वय अपना विकास करने के लिए अग्रसर नही होगी, तब तक 
विकास की सरकारी योजनाए कारगर सिद्ध नही होगी | उन्होने स्वावलम्बन 
द्वारा अर्जित विकास को वास्तविक विकास की सज्ञा दी। उन्होने कहा 
ग्रामीण अचलो में सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकेगा जब जनता स्वय 
विकास के महत्तव को समझेगी और स्वय विकास करेगी | 

गॉवो मे जमीदारी प्रथा के कारण छोटे किसानो और मजदूरों का 
निरन्तर शोषण हो रहा था, गॉथी जी ने जमीदारी प्रथा का विरोध किया। 
वे ग्राम विकास के लिए कृषको की स्थिति मे सुधार लाना परमावश्यक 
समझते थ। इसके अतिरिक्त मजदूरों के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट 
करते हुए उन्होने कहा--“पूँजी की अपेक्षा श्रम का महत्तव कही अधिक है। 
बिना श्रम के सोना, चादी, ताबे का कोई महत्तव नहीं। अमिक ही इन 
कीमती धातुओ को धरती के गर्भ से निकालते है। सोना नही श्रम अनमोल 
है। श्रम के साथ जब तक पूँजी का गठबधन न हो तब तक पएूँजी का कोई 
महत्तव नही | दोनो के सहयोग से आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते है | 
इस सहयोग के लिए दोनो के बीच बाइज्जत समानता जरूरी है | सब 
लोगो का उदय या “'सर्वोदिय” ही गॉथी जी का लक्ष्य था उनके मतानुसार 
सर्वोदय का अर्थ आदर्श समाज व्यवस्था है इस समाज व्यवस्था मे सब 
बराबर के सदस्य होगे किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन या शोषण नही 
किया जाएगा, इस प्रकार यदि आदर्श ग्राम सेवक तैयार हो जाए तो आदर्श 
गॉव की स्थापना हो सकती है। 
4 हरिजन सेवक, 26 मार्च, 947 
5 महात्मा गॉधी द लास्ट फेज, खण्ड-] 
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उनका विचार था कि देश का आर्थिक भविष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
पर आधारित हो, इसलिए वे कुटीर और ग्रामोधोग पर बल देते थे। उन्होने 
“हाथ से कमाओ और सीखो” पर बल दिया। 

ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए गॉघधी जी ने जो कार्यक्रम तैयार 
किए वे इस प्रकार थे-खादी का प्रयोग, ग्रामोद्योग मे धान फूटकर चावल 
तैयार करना, गुड बनाना, नीम का तेल निकालना, हाथ से कपडा बुनना, 
मृत पशुओ का उपयोग, हाथ द्वारा कागज बनाना, ऊँनी कम्बल तैयार 
करना, प्रारम्भिक और प्रौछ शिक्षा कार्यक्रम, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना, 
नारी कल्याण कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र की शिक्षा, 
आर्थिक रामानता लाने की गतिविधियाँ, छआछूत दूर करना, साम्प्रदायिक 
शाति, नशाबन्दी, मातृ और राष्ट्रभाषा का प्रसार आदि | 

गाँधी जी ने ग्राम-विकास के लिए अक्षर ज्ञान की भी चर्चा की। 
सिचाई साधनो का अधिकाधिक विकास होना चाहिए वे कहते थे कि देश 
की नदियो की उपयोगिता बाध-बाधकर की जा सकती है इससे कम समय 
मे अधिक खेती को पानी दिया जा सकता है और उपज मे वृद्धि की जा 
सकती है जो कि कृषि विकास में सहायक सिद्ध होगी । 

वे गॉवों में पचायती राज के समर्थक थे, उनके विचारों से प्रेरणा 
लेकर ही आजाद भारत की सविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्यों के 
लिए ग्राम पचायतो को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए गए। और 
पचायत राज्य कानून मे महिलाओ, अनुसूचित जातियो और जनजातियों की 
भागीदारी को सुनिश्चित किया गया । 

वे मानते थे कि “जब गॉँवों का पूरा-पूरा विकास हो जाएगा, तो 
देहातियो की बुद्धि और आत्मा को सनन्‍्तुष्ट करने वाले कला के धनी 
स्‍्त्री-पुरूषो की गाँव में कमी नहीं रहेगी” | गॉधी जी के शब्दों मे--“यदि 
आदर्श गॉँव का मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो भारत के सात लाख गाँवो, 
गॉव मे से हर एक समृद्ध प्रजातत्र बन जाएगा | गॉँथी जी के ग्राम 
विकास सम्बन्धी उपर्युक्त विचार एव कार्यक्रम गॉँवो के चर्तुमुर्खी विकास 
मे सहायक है | 


6 डा मदन केवलिया 'ग्राम विकास और गॉधी जी', कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, (994 , पूस 33 
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].2.3. भूदान आन्दोलन 


विनोवा भावे दूर दृष्टा, दर्शन और तर्कशास्त्र के मर्मज्ञ थे, उन्होने 
जहा राष्ट्रीय स्वतत्रता के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, वही 
धार्मिक स्‍तर पर गीता का सार भी लिखा। वे खादी ग्रामोधोग, गोपालन, 
आचार्य कुल स्वावलम्बन जैसे अनेक कार्यक्रमो के सूत्रधार भी थे। वे सम्पूर्ण 
जगत का कल्याण चाहते थे। विनोवा भावे जी ने भारतीय दरिद्रनारायण की 
रक्षार्थ एव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु भूदान आन्दोलन का सूत्रपात 
किया | जिसके अन्तर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक गॉव मे ऊसर, 
बन्जर, चारागाह तथा अन्य उपयोग मे लाने हेतु बेकार पडी हुई भूमि को 
सुधारा जाए, और उसे गरीब एव कृषि मजदूरों मे वितरित किया जाए, 
ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके । 

इस प्रकार देश मे विनोवा जी ने भूदान का सदेश दिया। वे गाँव मे 
भूमिवान से कहते--“घर मे आप पाच सदस्य है, भूमिहीनो के प्रतिनिधि के 
रूप मे मुझे छठा मानिए और इसलिए उनकी खातिर अपनी जमीन का 
छठा हिस्सा मुझे दीजिए |” उन्होने कहा--“दान सविभाग (दान माने समान 
वितरण) | उन्होने वेद का हवाला देकर कहा-माता भूमि पुत्रोडह पृथिव्या 
अर्थात (भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र है)। 

भूमिहीनो के लिए लगभग चालीस लाख एकड जमीन विनोवा जी को 
मिली | इसमे से आधी के करीब बाटी जा चुकी है। इस मूदान आदोलन के 
विषय मे अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी आर गाडगिल ने दिसम्बर 957 में कहा 
है कि--“भूदान आदोलन कल्पना की दृष्टि से ऐसा मौलिक है, शैली की 
दृष्टि से इतना अद्भुत है और उद्देश्य की दृष्टि से इतना क्रातिकारी है कि इसको 
समझने और सही सन्दर्भ मे रखने के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत है।” 


सरकार ने भूदान के प्रति अपना अधिक सहयोग नही दिया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि आज देश मे भूमि विषमता बढी है। इसका एकमात्र 
उपाय यह है कि गॉव-गॉव की भूमि पर किसी व्यक्ति या सरकार का 
स्वामित्व न होकर ग्राम पचायत का होना चाहिए और भूमि की खरीद व 
बिक्री समाप्त होनी चाहिए । भूमि जोतने वाले को दी जानी चाहिए और गॉव 
के उद्योग धन्धे पशु-पालन, शिक्षा आदि के लिए भूमि निर्धारित की जाए 
जिससे गॉव मे कोई बेरोजगारी न रहे। इसके अतिरिक्त यदि राज्य शा 
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केन्द्र सरकार या किसी अन्य समुदाय को भूमि की आवश्यकता होने पर 
उसका निर्णय ग्राम पचायत द्वारा ही करना चाहिए। 
].2.4. जिला ग्राम विकास अभिकरण 

980 के दशक में भारत सरकार ने ग्राम विकास हेतु जनपद स्तर 
पर कार्यरत सभी विभागों को सगठित कर, जिलाधिकारी के नेतृत्व में 
प्रत्येक जनपद में जिला ग्राम विकास अभिकरणो की स्थापना की। इस 
योजना के अन्तर्गत विकास के लिए मुख्य रूप मे जिलाधिकारी को 
उत्तरदायी ठहराया गया । 

जिला ग्राम विकास अभिकरण के माध्यम से ग्रामो का समग्र विकास 
करने हेतु जिलाधिकारियो को और अधिक प्रशासकीय एव आर्थिक शक्ति 
सम्पन्न बनाया गया। जिलाधिकारी को विकास कार्यों में सहयोग देने के 
लिए 'मुख्य विकास अधिकारी' का पद सृजित किया गया | जिसे जिला अधि 
_कारी के स्थान पर विकास कार्यों के लिए विशेष दायित्व सौपा गया | 


.2.5. ग्राम विकास में स्वयं सेवी संगठन एजेन्सी के योगदान 
की योजना 

ग्रामीण विकास एक जटिल कार्य है जिसे सुचारू रूप से सम्पादित 
करने के लिए न तो अपेक्षित ससाधन है और न ही अपेक्षित सक्षम 
मशीनरी | ग्रामीण विकास के कार्य को स्वयसेवी सस्थाओ के सहयोग से 
काफी बढावा दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से 980 के उत्तरार्द्ध मे 
ग्रामीण विकास कार्यों मे स्वयसेवी सगठनो को भागीदारी सौपी गई | स्वय 
सेवी सगठन स्थानीय लोगो को विकास कार्यक्रमों से जोडने मे महत्तवपूर्ण 
भूमिका निभाते है। ग्रामीण विकास के कार्यो मे लगी स्वयसेवी एजेसियो को 
वित्त लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्‌ कापार्ट के 
माध्यम से दिया जाता है। यह ग्रामीण विकास मत्रालय की एक पजीक्‌ृत 
सस्था है। 

जनवरी 994 मे कापार्ट द्वारा 7733 परियोजाए बनायी गई और 
इसी अवधि मे लगभग 4285 स्वयसेवी सगठन एजेसियो को 233 करोड 
रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई। इस वर्ष सरकार द्वारा कार्पाट 
को ग्रामीण विकास मे लगी एजेसियो की सहायता के लिए 7250 करोड 
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रुपये भी दिए गए, जबकि पिछले वर्ष 6। करोड़ रुपए ही मिले थ। इस 
प्रकार स्वयसेवी सगठनो को वित्तीय सहायता देकर विभिन्‍न ग्राम विकास 
कार्यो के लिए नियुक्त किया गया। 

वर्तमान में स्वयसेवी सस्थाए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी 
के नेतृत्व मे शिक्षा, सफाई, मनोरजन, भूमि सुधार, स्वास्थ्य एव परिवार 
कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पर्यावरण सुरक्षा, आदि 
क्षेत्रो में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। 
].3 विभिन्‍न देशों में ग्रामीण विकास का तुलनात्मक 

उाध्ययन 

विश्व के किसी भी देश का ग्रामीण विकास वहाँ के आर्थिक विकास 
दर पर निर्भर करता है। चेँकि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमे 
निर्धनता दूर करना, वास्तविक आय मे दीर्घकालीन वृद्धि करना, आर्थिक 
असमानता मे कमी लाना, उपभोग का न्यूनतम स्तर लाना, विभिन्‍न क्षेत्रों मे 
विकास एव समृद्धि में भारी अन्तर को कम करना, अर्थव्यवस्था का 
विभेदीकरण तथा आधुनिकीकरण आदि सम्मिलित है। विभिन्‍न विश्व स्तर 
के देशों में आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास की सम्भावनाओ 
मे काफी अन्तर पाया जाता है। अत इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने के 
लिए अर्थव्यवस्था को दो भागो मे विभाजित किया जाता है। प्रथम--विकसित 
और द्वितीय अल्पविकसित अर्थव्यवस्था | 

विकसित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नागरिको को भोजन, कपड़ा व 
मकान की आवश्यकताए सरलता से सन्तुष्ट कर देती है, इन अर्थव्यवस्थाओ 
मे निर्धनता एव बेरोजगारी नियत्रित रहती है। विकसित देशो मे अमेरिका, 
कनाडा, जापान, ब्रिटेन आदि आते है। 


इसके विपरीत ससार में ऐसे भी देश है जहाँ नागरिको को भरपेट 
भोजन प्राप्त नही हो पाता। जीवन स्तर बहुत नीचा है, और बेरोजगारी एव 
अशिक्षा अधिक मात्रा मे पायी जाती है ऐसे देशो मे भारत पाकिस्तान, श्रीलका, 
बर्मा आदि आते है, ये सभी देश अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले है। 
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विश्व के अन्य देशों के साथ भारतीय ग्रामीण विकास का तुलनात्मक 
अध्ययन करने के लिए निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते है-- 

भारत एक क्‌षि प्रधान देश है। यहॉ जनसख्या का अधिकाश भाग 
कृषि व्यवसाय में लगा होता है। भारत मे लगभग 67 प्रतिशत जनसख्या 
कृषि व्यवसाय मे लगी है जिसका राष्ट्रीय आय में योगदान 34 प्रतिशत है। 
इसके पूर्व विश्व बैक की विश्व विकास रिपोर्ट 983, 988 के अनुसार 
"कृषि मे लगी कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत भाग इग्लैण्ड मे 2 प्रतिशत 
जिसका कुल राष्ट्रीय आय में योगदान 2 प्रतिशत है इसी प्रकार सयुक्‍त 
राज्य अमेरिका मे 2 प्रतिशत सोवियत सघ मे 4, व जापान में 2 प्रतिशत 
है! जिनका कल राष्ट्रीय आय में योगदान क्रमश 3, 46 व 4 प्रतिशत है 
जबकि भारत मे इन्ही योजनावधि के अन्तर्गत 7] प्रतिशत चीन में 74 
प्रतिशत और ब्राजील मे 30 प्रतिशत था। अत इन आकडो का अध्ययन 
करने से यह स्पष्ट होता है कि विश्व के अन्य देशो की तुलना मे भारत के 
ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि पर अत्यघिक जनसख्या लगी है अत कृषि पर 
अत्यधिक निर्भरता होने के बावजूद कृषि विकास का स्‍तर नीचा ही है 
अर्थात्‌ कृषि का पिछडापन है, फलत कृषि क्षेत्र मे उत्पन्न होने वाली आय 
इस व्यवसाय मे लगी हुई जनसख्या के अनुपात से नीची है। अत आय के 
नीचे स्तर के कारण आर्थिक विकास की गति अल्पविकसित अवस्था मे होने 
से ग्रामीण विकास की प्रगति भी इन देशो की तुलना मे अपेक्षाकृत धीमी है 
क्योकि कृषि के मौसमी व्यवसाय होने के कारण अधिकाश ग्रामीण जनता 
को सालभर मे 5--6 महीने ही काम उपलब्ध हो पाता है शेष खाली महीनो 
के समय मे उन्हे अन्य क्षेत्रों मे रोजगार के अभाव के कारण बेराजगार 
रहना पडता है फलत उनके आय एव उपभोग के स्तर मे गिरवट आती है। 
विभिन्‍न देशो के ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि मे लगी कार्यशील जनसख्या के 
प्रतिशत आकडो को तालिका ]] मे प्रदर्शित किया गया है। 


भारतीय ग्रामीण ढॉचे मे कृषि के आकडो की तुलना अन्य देशो से 
भूमि की उत्पादकता और कृषि मे लगे भ्रम की उत्पादकता के आधार पर 
करने पर यह बात सिद्ध होती है कि भारत में भूमि की उत्पादकता अन्य 
देशो की तुलना मे कम है। तालिका 42 के आकडो के तुलनात्मक अ६ 
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ययन से ऐसा स्पष्ट होता है, भारत मे गेहूँ और गन्‍ने की उत्पादकता 
अमेरिका की तुलना मे तीन-चौथाई है| चावल और मूँगफली की उत्पादकता 
भार मे तो अमेरिका की तुलना मे केवल एक-चौथाई है। भारत मे 
उत्पादकता कई अन्य अलपविकसित देशो जैसे चीन, मिस्र, और इडोनेशिया 
की तुलना मे भी कम है। उदाहरण के लिए भारत मे गेहूँ की उत्पादकता 
मिस्र मे उत्पादकता का मात्र 567 प्रतिशत है, चावल की उत्पादकता चीन 
मे उत्पादकता का केवल 269 प्रतिशत है, गन्ने की उत्पादकता इडोनेशिया 
की तुलना मे मात्र 679 प्रतिशत है तथा मूँगफली की उत्पादकता चीन मे 
उत्पादकता का केवल 447 प्रतिशत है बाकी के फसलो में भी लगभग यही 
स्थिति पाई जाती है। 
तालिका 


विश्व के विभिन्‍न देशो मे कृषि मे कार्योशील जनसख्या एव राष्ट्रीय आय मे कृषि के प्रतिशत 
आकडो की तुलना (वर्ष 98) 


देश कृषि मे लगी कार्यशील कुल राष्ट्रीय आय मे 
जनसख्या का प्रतिशत भाग कृषि का प्रतिशत भाग 

इग्लैण्ड 2 2 

स राज्य अमेरिका 2 3 

सोवियत सघ (980) ।4 [6 

जापान ]2 4 

भारत ॥व 37 

चीन 74 35 

ब्राजील 30 ]3 

स्रोत ४४०70 84॥6, ४070 [727600[9॥7०7॥ 7२९००7॥, 963, ]20]6-3, 99 52-3 


+४०0706 80॥6, ४४०70 क्‍02ए200.गञथाया 7२९००॥ 986, 90]6 2, [0 24-5 
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तालिका 2 


विश्व के कुछ देशों मे फसल उत्पादकता मे अन्तर के ऑकडे (वर्ष 985) 


स्रोत 


फसल - (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) 
उत्पादकता 
गेहूँ फ्रास 6 454 
मिस्र 3 300 
अमेरिका 2600 
भारत 870 
चावल जापान 64]4 
अमेरिका 5520 
चीन 527] 
भारत [4]7 
गन्ना अमेरिका 84 238 
इंडोनेशिया 85 345 
चीन 62 00] 
भारत 57 673 
मूँगफली अमेरिका 3270 
जापान ] 787 
चीन 2007 
भारत 898 


(70 एटााधला। ए गा0त43, वाताशा 52070परॉपानलंं ता 3767 2]5[ €000॥, 
[०30!6 3 6, 00 377-79 
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तालिका 3 
भारत तथा विश्व के कुछ देशो के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि मे लगे श्रम की उत्पादकता 


के तुलनात्मक आकडे (वर्ष 985) 








देश प्रति पुरूष श्रमिक उत्पादन 
भारत है 

जापान [3 | 

कनाडा |]5 2 

अमेरिका (23:5 
अर्जन्टाइना 42 9 

आस्ट्रेलिया [25 8 

इग्लैण्ड 573 

जर्मनी . 496 

नाव 33 4 

ताइवान 8] 

स्रोत 57घ #&परोशालइाा]4 थात [0 7 वाणक्षा।, 3270प्रपार त ॥708 200075$ धार 


20५96९५", ॥ 2 8 एएएउगे (८6) हाताव' £८0णगा९८ 0200।67%, (४८७ ॥22॥0॥, 
रि८णा॥ा। 987) 790!6 5 42, 0 407 


भारत मे कम उत्पादकता के ये स्तर इस बात के प्रतीक है कि 
भारतीय गॉवो मे उचित युक्‍क्ति नीतिया इन देशो की अपेक्षा कम विकसित है। 
जिससे भारतीय ग्रामीण विकास की प्रगति इन देशो की तुलना मे कम है। 


इसी प्रकार भारतीय कृषि मे लगेश्रम की उत्पादकता भी अन्य देशो 
की तुलना मे बहुत कम है, ऐसा तालिका 43 के आकडो से स्पष्ट है। 
]985 में भारत मे श्रम की उत्पादकता अमेरिका मे श्रम की उत्पादकता का 
मात्र 8 प्रतिशत जापान में श्रम की उत्पादकता का मात्र 68 प्रतिशत 
तथा ताइवान में श्रम की उत्पादकता का मात्र 27] प्रतिशत थी। 

भारत में पूजी का अभाव है इस सन्दर्भ मे सयुकत राष्ट्र सघ के विश्व 
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे 989-90 मे पूजी निर्माण की दर 
5 3 प्रतिशत थी जबकि जापान में 33 प्रतिशत एव कनाडा मे 2] प्रतिशत 
है। अत विश्व के अन्य देशो की तुलना मे भारत मे पूजी निर्माण की दर 
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नीची है, इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो मे योजनाओं का लाभ न 
पहुँचाने का कारण पूजी निर्माण की नीची दर व पूजी के अभाव को माना 
जाता है। इसके कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो मे आधारमूत सुवधिओ का 
विकास नही हो पाया है। उद्योग स्थापना के लिए, पानी, बिजली, सडके 
जैसी आधारभूत सुविधाए आवश्यक होती है, क्योकि उद्योग पति इन 
सुविधाओ को ध्यान मे रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्योग स्थापित करने मे 
अधिक मात्रा मे पूजी की आवश्यकता पडती है। पूजी के अभाव के कारण 
औद्योगिक विकास में बाधा आती है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास 
अवरूद्ध होता है। सम्भवत यही कारण है कि विश्व के अन्य विकसित देशो 
की तुलना में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे पिछडापन मौजूद है । 
भारत मे जनसख्या का घनत्व, विकसित देशो की तुलना मे अधिक 
है। 99] की जनगणना के अनुसार भारत मे प्रतिवर्ग किलोमीटर मे 267 
व्यक्ति रहते है जबकि अमेरिका मे यह सख्या 22 और सोवियत सघ में ] 
है। भारत के न केवल शहरी क्षेत्रों मे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी, 
अज्ञानता और धार्मिक रूढिवादिता के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रमों 
को अधिक सफलता नहीं मिल पायी है, जिससे शहरी जनसख्या के 
साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे जनसख्या मे तेजी से वृद्धि हुई है। 


यदि विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों की तुलना की जाए तो यह 
स्पष्ट है कि पिछले तीस वर्षो मे दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका 
के देशों मे जनसख्या जिस तेजी के साथ बढी है उसके कारण इन देशो 
के ग्रामीण लोगो के जीवन स्तर में सुधार की विशेष सम्भावनाए नही है और 
रहन-सहन का स्तर गिर गया है। इस दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि 
यदि किसी देश मे जनसख्या मे वार्षिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत है तो प्रति 
व्यक्ति आय को स्थिर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आय मे कम से कम 2 
प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए जिसके लिए कम से कम 8 प्रतिशत राष्ट्रीय 
आय का निवेश होना चाहिए जो कि पिछडी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 
सम्भव नही होता है जिससे आर्थिक विकास को प्राप्त करना कठिन होता 
है और ग्रामीण विकास के तीव्रता की सम्भावना कम बनी रहती है। 

यदि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तुलना विश्व के अन्य विकसित 
देशो के कृषि के तकनीकी दृष्टिकोण से की जाए तो स्पष्ट है कि भारतीय 
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तकनीक पिछड़ी अवस्था में है क्योकि अन्य अल्पविकसित देशो की तरह 
भारत में भी पूजी का अभाव और अ्रम की अधिकता के कारण नये तकनीक 
का प्रयोग सम्भव नही हो पाता और वे गरीबी के कारण पुरानी तकनीक को 
ही अपनाए रहते है। इसके विपरीत पश्चिमी देशो मे ग्रामीण कृषक उत्पादन 
की नई रीति अथवा मशीनो के प्रयोग को आसानी के साथ अपना लेते है 
जिसके परिणामस्वरूप इन देशो की कृषि उत्पादन मे वृद्धि से राष्ट्रीय आय 
मे वृद्धि, आर्थिक विकास एव ग्रामीण विकास की प्रगति मे सहायक हुई है। 


विश्व के कई विकसित देशो में से अमेरिका, कनाडा, बिट्रेन इत्यादि 
रूढिवादी देश नही है, परन्तु भारत देश के सामाजिक ढॉचे मे विशेष रूप 
से ग्रामीण क्षेत्रो मे रूढिवादिता अभी भी बनी हुई है यद्यपि देश मे भूमि 
सुधार कार्यक्रम लागू किए गए तथापि ग्रामीण सरचना ज्यो की त्यो है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वित्त प्रदान करने के विशिष्ट सस्थाओ के अतिरिक्त 
महाजनो की जकड पूर्ववत्‌ बनी हुई है। 


उपर्युक्त तत्त्वों के परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण विकास की प्रगति 
विश्व के अन्य देशो की तुलना में धीमी व अल्पविकसित हे । 


.4. ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारत मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का छास लगभग दो सौ वर्ष पहले 
प्रारम्भ हुआ जब हमारा देश उपनिवेशवादी शासन के चंगुल में फस गया 
था, मध्यकालीन सामतवादी व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता 
मे लगातार हस्ताक्षेप करके उस पर गहरे घाव छोड दिए थ। 


यद्यपि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक 
आत्मनिर्भर और अतिरेक वाली अर्थव्यवस्था थी। अधिकाश आवश्यकताओ 
के सन्दर्भ मे गाँव आत्म निर्भर थ। भू-राजस्व का समयानुसार भुगतान 
करना ग्राम वासियो का मुख्य दायित्व था। विभिन्‍न प्रकार की धातुओं के 
मिश्रण और उन पर आधारित निर्माण कार्य, स्वर्ण और चादी के आभूषण 
ताबे की कलात्मक वस्तुओ का व्यवसाय, इत्यादि अत्यन्त विकसित थे । 

ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की उपरोक्त व्यवस्था की सबल और 
सन्तुलित आर्थिक स्थिति के कारण ही इसे प्रभूत धन सम्पदा वाला देश 
माना जाता था। यद्यपि इसके वैज्ञानिक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नही है 
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परन्तु इसका कुछ आभास तत्कालीन आर्थिक साहित्य, जिसका विवरण 
मुख्यत दूसरे देशो से आये हुए प्रमुख पर्यटको के यात्रा वृतातों से मिलता 
है। 77वी और 8वी शताब्दी के आरम्भ मे आने वाले विदेशी पर्यटको ने 
प्राय इस बात का उल्लेख किया है कि उस समय भारत के गाँव अत्यन्त 
समृद्ध थे। औरगजेब के मुख्य चिकित्सक मनूची ने अलग-अलग प्रान्तो का 
विवरण लिखा है। बगाल का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि “मुगल 
शासको के सभी राज्यो मे से बगाल अपनी समृद्धि के लिए फ्रास में सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। बगाल की बेहद उर्वरता का प्रमाण उसकी अपूर्व सम्पदा 
है जो वहा से यूरोप भेजी जाती है। वह किसी भी सन्दर्भ मे मिस्र से कम 
नही है, बल्कि सिल्क, कपास, चीनी और नील के उत्पादन में वह मिस्र से 
भी आगे है। यहाँ फल, दाल, अनाज, मलमल, जरी तथा रेशम के कपडे 
आदि सभी चीजों से बाजार भरी पडी है|”! 

सत्रहवी शताब्दी मे भारत की यात्रा का विवरण देते हुए टेवर्नियर ने 
अपनी पुस्तक “ट्रेवेल्स इन इडिया” मे लिखा है कि “छोटे-छोटे गॉँव मे भी 
चावल, आटा, मक्खन दूध और विभिन्‍न सब्जिया पर्याप्त मात्रा मे मिल 
सकती है” ]96-]8 के प्रथम औद्योगिक आयोग ने इस वक्‍तव्य के साथ 
अपनी रिपोर्ट आरम्भ की है कि ऐसे समय जब आधुनिक औद्योगिक 
व्यवस्था के जन्म स्थान यूरोप मे असभ्य जातिया बसा करती थी , भारत 
अपने शासको की समृद्धि और अपने करीगरों की अत्यन्त कलात्मक 
कारीगरी के लिए विख्यात था |? 


इस प्रकार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर दिए जाने 
वाले विभिन्‍न प्रेक्षकों एव आयोगो के विवरण की सत्यता पर कतिपय 
प्रतिशत मे सन्देह किया जा सकता है। 


लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन, ग्रामीण भारत पर ब्रिटिश प्रभाव 
बहुत व्यापक और दूरगामी रहा। उपनिवेशवादी नीतियों ने ग्रामीण व्यवस्था 
और सामुदायिक एकता के मेरूदण्ड को ही तोड दिया था, इसका उल्लेख 
ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के एक सदस्य विलियम फुल्लर्टन ने किया था, “बीते 
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दिनो में यहॉ के गॉव मे विभिन्‍न जातियो के लोगो से भरे पूरे थे और 
वाणिज्य घधनसपदा तथा उद्योगो के भडार थे लेकिन हमारे कुशासन ने 
20 वर्षो मे ही इन गाँवों के बहुत सारे हिस्‍स्सो को बजर बना दिया। खेतो 
मे अब खेती नही की जाती, काफी इलाको मे झाडियाँ उगी पडी है, किसान 
लुट चुके है, औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है। बार-बार 
अकाल पडे है और फलस्वरूप जनसख्या कम हुई है।”? 

एडमड बर्क ने इनके शोषण की निनन्‍दा करते हुए कहा था कि--“'यदि 
हमे भारत छोडकर भागना पडे तो हमारे शासन काल के शर्मनाक वर्षो की 
कहानी कहने के लिए जो प्रमाण बचे रहेगे उनसे यही पता चलेगा कि यहा 
का शासन किसी भी अर्थ मे औराग-उटाग या चीते के शासन से अच्छा 
नहीं था | 


ब्रिटिश शासको ने क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण उद्योगो और हस्त-शिल्पो 
को नष्ट कर दिया था इसका उल्लेख अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करते है 
उदाहरण स्वरूप डी एच बकानन के अनुसार “भारत मे बडी सख्या मे लोग 
लोहा गलाने का काम करते थे लेकिन सस्ते ढग से तैयार किए गए 
यूरोपीय लोहे ने लोहा गलाने के उद्योग को भारी धक्‍का पहुँचाया और इस 
काम को करने वाले लोग अकुशल मजदूर बनकर रह गए। इस तरह 
औद्योगिक पतन से ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि नगरो की आबादी मे 
भारी कमी हुई क्योकि दस्तकार अपना धन्धा छोडकर गाँवों मे चले गए |5 


इस प्रकार 900 ईस्वी तक ग्रामीण भारत छिन्‍न-भिन्‍न हो चुका था, 
गाँवों की स्वावलम्बन क्षमता नष्ट हो गई थी, कृषि का आधार नष्ट हो गया 
था क्योकि किसानो को अग्रेजों और उनके दलालो द्वारा निर्धारित नितान्‍त 
नीची कीमत पर अपने उत्पादन को बेचना पडता था और उनके निर्देशो के 
अनुसार कार्य करना इनकी बाध्यता थी। उस समय, उनकी सामाजिक 
सास्कृतिक एकता भी छिन्‍न-छिन्‍्न हो गयी थी | 

उपर्युक्त तथ्यो से यह तात्पर्य नही कि उन दिनो ग्रामीण भारत में जो 
कुछ था वह महान था बल्कि उनमे अनेक कमिया थी। जिसमे परिवर्तन 
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लाने और सुधार करने की आवश्यकता थी परन्तु ब्रिटिश राज ने सुधार न 
करके उसमे और अस्थिरता लाकर ग्रामीण आय के स्रोतों को ही बरबाद 
कर दिया। 

ब्रिटेन में 4600 ईस्वी मे जब औद्योगिक क्रान्ति आयी उसके अनुभवों 
का लाभ उठाते हुए उन्होने भारतीय अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा मे 
धकेल दिया उन्होने भारत की विविद्वता पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरी 
अर्थव्यवस्था तथा केन्द्रित उद्योगो की अर्थ-व्यवस्था थोप दी। औद्योगिक 
क्रान्ति के इन प्रभावों से भारत में ग्रामीण “लोगो की हालत बिगडती ही 
गयी | 


स्वतत्रता के पश्चात्‌ भारत मे ग्रामीण क्षेत्रो का जो ढाचा है उसमे 
आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्‌षि कार्य मे सुविधा लगान की 
छूट, शिक्षा व स्वस्थ्य की उचित व्यवस्था और समानता का अधिकार आदि 
अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओ की पूर्ति की आशा सरकार से ही 
की जाने लगी। 

स्वतत्रता से पहले गॉव मे उत्पादन के प्रमुख साधनो पर जमीदारो, 
सामतो, और बडे भूपतियो का स्वामित्व था। स्वतत्रता के पश्चात गाँव मे 
किसानो का शोषण रोकने के लिए सबसे पहला कदम 948 में जमीदारी 
प्रथा के उन्मूलन के रूप में उठाया गया। इस कदम से किसानो मजदूरों 
और पिछडे वर्गों के विकास के लिए नई योजनाए कार्यान्वित करने का मार्ग 
प्रशस्त हो गया। जमीदारी उन्मूलन के साथ ही भूमि के उचित वितरण के 
लिए भूमि सुधार आन्दोलन चलाया गया विभिन्‍न राज्यो में वहाँ की भूमि 
व्यवस्था के आधार पर भिन्न-भिन्न सुधार कानूनो को पास किया गया । 

]950 और 60 के दशक मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण मे 
औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। विकास के लिए एजेन्सियाँ बनाई 
गई, कार्यक्रमो को लागू करने की दिशा मे प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया 
आरम्भ की गई। अनेक प्रकार के अनुदान, सरकारी ऋण विकास-पत्र 
आदि जारी किए गए | कृषि, उद्योग, यातायात शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में सुधार व प्रयास आरम्भ किया गया। नवीन कृषि निवेशो का प्रयोग बढा 
और उन्‍नत फसल व्यवस्था युक्‍त नवीन तकनीक हरित क्रान्ति के समावेश 
से उत्पादन और उत्पादिता बढी | सामुदायिक विकास कार्यक्रम एव पचायती 
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राज सस्थाओ को बुनियादी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास एव 
लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक महत्तवपूर्ण तत्त्व माना गया। इसके 
बाद पचायती राज की तीन स्तर वाली सरचना को अपनाया गया जिसमे 
गॉव को मूल इकाई एवं दूसरे स्तर पर विकास खण्ड तथा तीसरे स्तर पर 
जिले को रखा गया । 

इस प्रकार सरकार ने ग्रामीण विकास नीति के अन्तर्गत, ग्रामीण 
समुदायो को साधथनो की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्यक्रमों के द्वारा 
लाभ पहुँचाने का प्रयास किया था। परन्तु फिर भी हमारे देश में व्यापक 
गरीबी व बेरोजगारी जो लगभग स्वतत्रता प्राप्ति के समय से ही विद्यमान 
है इनको समाप्त करने का प्रयास वर्षों से किया जा रहा है, इस दृष्टि से 
[970 के दशक मे राज्य द्वारा गरीब वर्गों और आर्थिक दृष्टि से पिछडे 
लोगो को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित 
किये गये | इन कार्यक्रमों से पहले एक दृष्टि डालना होगा भारत में गरीबी 
रेखा से नीचे जनसख्या का प्रतिशत एव बेरोजगारी के विषय मे | 
].5 भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी 

गरीबी सामाजिक विषमता और बेरोजगारी का ही सीधा परिणाम है 


परन्तु सर्वप्रथम इस बात को जाना जाए कि गरीबी है क्‍या ? 

“जीवन मे स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए उपयोग की न्यूनतम 
आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे अयोग्यता ही निर्धनता अर्थात्‌ गरीबी है | 

गरीबी रेखा को पहली बार छठी पचवर्षीय योजना (]980--85) मे 
निर्धारित किया गया था । गरीबी रेखा से तात्पर्य योजना आयोग द्वारा गठित 
विशेषज्ञ दल "३५६ 7४006 ता शिा।ञग्रपा) ट०त5 800 5४०९७८०४०८ 
('0०7५प्राा०7007 7757579" की रिपोर्ट के अनुसार “ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति 
व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों मे प्रति व्यक्ति 2]00 
कैलोरी प्रतिदिन जिन्हे भी न्यूनतम मात्रा मे आवश्यक कैलोरी नही मिल 
पाती है उन्हे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।”! 


भारत के ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रों मे गरीबी स्पष्ट रूप से देखी 
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जा सकती है। भारत मे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसख्या के 
सम्बन्ध मे विभिन्‍न एजेन्सियो द्वारा लगाए गए अनुमान में काफी विभिन्‍नता 
है देश मे निर्धनता के सम्बन्ध मे सरकारी आकडे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 
आकलन पर आधारित होते है। एन एस एस के सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्‍न 
वर्षो के लिए निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसख्या का प्रतिशत 
तालिका 4 में दिये गये है--इसके अतिरिक्त योजना आयोग के नवीनतम 
आकलन के अनुसार वर्ष 987--88 के बाद देश में गरीबी की रेखा से नीचे 
रहने वाली जनसख्या व इसके प्रतिशत मे कमी आयी है। 

तालिका 4 के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन (एन एस एस ओ ) के 50वे चक्र के 
सर्वेक्षण पर आधारित आकलन के अनुसार वर्ष ]993-94 मे देश मे 
8 96 प्रतिशत जनसख्या ही गरीबी की रेखा से नीचे थी, इससे पहले 
[५५४ के 48वे दौर मे यह 99] मे 38 प्रतिशत तथा 992 मे 40 प्रतिशत 
थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन वर्षो मे निर्घनता रेखा के प्रतिशत मे 
वृद्धि हुई थी। परन्तु जैसा कि तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 
]993-94 में यह घटी। 987-88 मे यह अनुपात (25 49) प्रतिशत 
(सशोधित अनुमान) था। आकडो के अनुसार 993-94 मे ग्रामीण क्षेत्रों में 
37 27 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 32 36 प्रतिशत जनसख्या गरीबी रेखा से 
नीचे थी | 


एन एस एस ओ के सर्वेक्षण पर आधारित योजना आयोग के नवीनतम 
सशोधित आकलन के अनुसार 987-88 मे देश मे कुल 20 4] करोड 
जनसख्या (ग्रामीण क्षेत्र मे [6830 करोड़ व शहरी क्षेत्र मे 33]] करोड़ 
जनसख्या) गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही थी, अनन्तिम 
आकलन के अनुसार ]993-94 में देश मे गरीबी की देखा से नीचे कल 
जनसख्या 6857 करोड ही थी, इसमे 4 05 करोड लोग ग्रामीण क्षेत्रो 
मे व 2752 करोड शहरी क्षेत्रों मे निर्धनता रेखा से नीचे थे। 

योजना आयोग के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धनता का 
अनुपात पूरे देश मे समान नही है, विभिन्‍न राज्यो मे निर्धनता रेखा से नीचे 
जीवन यापन करने वाली जन सख्या व इनके प्रतिशत को तालिका 5 मे 
प्रदर्शित किया गया है । 
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तालिका 4 


भारत मे निर्धनता रेखा से नीचे जनसख्या का प्रतिशत 





क्षेत्र 972-73 ]977-78 983-84 987-88 993-94 
ग्रामीण 54 ] 58 की 404 28 37 £ 8 52 
शहरी ८2 और; 38 2 28 | 6 82 32 36 
अखिल 5] 5 48 3 37 4 25 49 [8 96 
भारत 





स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग के अनुमान 


तालिका 5 
विभिन्‍न राज्यों मे गरीबों की सख्या के आकडे (वर्ष 993-94) 


राज्य कुल जनसख्या गरीबो की सख्या गरीबी का प्रतिशत 
(करोड मे) 99] (करोड मे) ५ 
असम 2 24 096 40 87 
अरूणाचल प्रदेश 008 004 39 35 
अण्डमान निकोबार 002 00] 34 47 
बिहार 8 63 4 93 54 96 
आन्ध्रप्रदेश 6 65 | 53 22 ]9 
नागालैण्ड 0]2 005 37 92 
मणिपुर 0 8 006 33 78 
मिजोरम 006 00] 25 66 
त्रिपुरा 027 0] 39 0] 
मेघालय 0]7 007 37 92 
सिक्किम 004 00] 4] 43 
जम्मू-कश्मीर (0॥॥ 020 हज, 
हिमाचल प्रदेश 05] 05 28 44 
पश्चिम बगाल 6 80 2 54 35 66 
पाण्डिचेरी 008 003 37 40 
तमिलनाडु 558 202 35 03 
उडीसा 3]6 ]60 48 56 
मध्यप्रदेश 662 2 98 40:50 
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चडीगढ 

उत्तर प्रदेश 
दिल्ली 

दादरा एव नागर हवेली 
हरियाणा 
राजस्थान 
गुजरात 

दमन एवं दीव 
महाराष्ट्र 

गोवा 
कर्नाटक 
केरल 
लक्षद्वीप 


भारत 


स्रोत कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 


उपरोक्त आकडो के विश्लेषण एव विशेषज्ञों के अध्ययन अनुसार 
विगत वर्षों मे निर्धनता अनुपात मे वृद्धि का मुख्य कारण मूल्य स्तर मे 
विशेषकर खाद्याननो के मूल्यो में तीव्र वृद्धि हुई है। यह तथ्य बडा 
महत्तवपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रो में उपभोग व्यय का लगभग 65 प्रतिशत 


0 06 
!.> 9] 
(94 
00॥] 
| 64 
440 
+ 3 
900] 
/ 69 
0[2 
449 
< 00 
050 


84 63 


खाद्याननो पर ही व्यय होता है। 


निर्धनता अनुपात मे वृद्धि के कारण दूसरी ओर भारत में विगत वर्षो 
मे न केवल बेरोजगारी की सख्या मे वृद्धि हुई है वरन बेरोजगारी की दर 
मे भी वृद्धि हुई है इस दृष्टिकोण से विश्लेषण मे सुविधा की दृष्टि से हम 
भारत में बेरोजगारी को दो ओणियो मे रखना चाहेगे-- 

। शहरी बेरोजगारी 


>2 ग्रामीण बेरोजगारी 


शहरी बेरोजगारी दो प्रकार की है - 
] शिक्षित लोगो में बेरोजगारी 


2 औद्योगिक मजदूरों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगो मे 
बेरोजगारी | 
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0 006 
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यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों मे मुख्य रूप से तीन प्रकार की बेरोजगारी पायी 
जाती है +- 


प्रथम-मौसमी बेरोजगारी, द्वितीय-छिपी हुई बेरोजगारी, तृतीय -- 
अर्द्धबेरोजगारी | 

अत ग्रामीण क्षेत्रों मे पाई जाने वाली उपरोक्त बेरोजगारी के स्वरूपो 
को देखते हुए इस सदर्भ मे यह कहा जा सकता है कि भारत जेसे कृषि 
प्रधान अम अतिरेक देश मे विशेषकर अनैच्छिक, छिपी हुई व प्रच्छन्‍न 
थबेरोजगारी की प्रधानता है ऐसा कृषि मे अतिरिक्त जनसख्या के दबाव के 
कारण है| इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी के विषय मे विस्तृत अध्ययन के 
दृष्टिकोण से नर्क्स के विचारों फाई-रेनिस व लुइस मॉडल को भी इस अ६ 
याय में सम्मिलित किया गया है जिनका आलोचनात्मक विश्लेषण इस 
प्रकार प्रस्तुत है-- 
.5.4 अनेच्छिक बेरोजगारी सिद्धान्त के प्रारूप 
नर्क्स के विचार 

नर्क्स ने प्रच्छनन बेरोजगारी की अवधारणा को विकास के सन्दर्भ मे 
प्रयोग किया है उनके अनुसार कृषि प्रधान देशो मे कृषि कार्य मे जितने 
लोग लगे हुए है उन सभी का उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए 
इस व्यवसाय मे लगा रहना आवश्यक नही है, फिर भी यूरोप और अमेरिका 
जैसे देशो मे कृषि पद्धति मे सुधार के द्वारा अम शक्ति को कम करके कृषि 
पद्धति में सुधार के द्वारा के द्वारा श्रम शक्ति को कम करके कृषि उत्पादन 
के स्तर को स्थिर रखा जा सकता है, परन्तु अतिरेक जनसख्या वाले 
अर्थात्‌ अल्पविकसित देशो मे स्थिति ऐसी है कि यदि उत्पादन तकनीक मे 
कोई सुधार नहीं भी किया जाए तो भी कुछ लोगो को खेती से हटा लेने 
के पश्चात्‌ उत्पादन मे कोई कमी नही होती है। चूँकि इसका अभिप्राय यह 
है कि इस प्रकार के लोगो की खेती मे उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का 
उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है, इसलिए उनके श्रम को फालतू श्रम 
अर्थात्‌ अतिरेक श्रम (5प्राएप5 7,8००प५7०) कहा जाता है। अतिरेक श्रम की 
खेती मे उपस्थिति से साधनो की बर्बादी होती है और इस प्रकार के श्रम 
की कृषि क्षेत्र मे सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है तो उसे प्रच्छन्‍्न 
बेरोजगार कहते है उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष किसान परिवार के 
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7 सदस्य मिलकर खेती करते है और वर्ष मे 25 क्विन्टल चावल का 
उत्पादन करने में समर्थ है और यदि क्‌षि पद्धति मे परिवर्तन न करने के 
उपरान्त भी परिवार के 6 सदस्य इतना ही उत्पादन करने में सफल हो 
जाते है तो यह स्पष्ट होता है कि सातवे व्यक्ति की उत्पादकता शून्य होगी 
और वह प्रच्छनन्‍न बेरोजगार कहलाएगा। आर नर्क्स का विचार है कि 
प्रच्छन्‍न बेरोजगारी अर्थात्‌ अदृश्य बेरोजगारी पूजी निर्माण का एक प्रमुख 
स्रोत है। वे इसे छिपी हुई बचत शक्ति' भी मानते है। उनका मत है कि 
भूमि पर लगी हुई इस “अतिरेक शक्ति' को भूमि से निकाल कर पूँजी 
निर्माण के कार्य जैसे भवन, सडक, सिचाई फैक्टरी निर्माण परियोजनाओ 
इत्यादि पर लगाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि एक ओर 
भूमि पर से जनसख्या का दबाव कम होगा, तथा दूसरी ओर वास्तविक 
पूजी का निर्माण भी होगा। 

परन्तु नर्क्स के अनुसार प्रमुख समस्या यह है कि वास्तविक पूजी 
निर्माण से सम्बन्धित उपरोक्त परियोजनाओ को चलाने के लिए आवश्यक 
पूजी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए क्योकि उन परियोजनाओ के 
अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिको की खाद्य पदार्थों की व्यवस्था के रूप मे 
यह समस्या उत्पन्न होती है। 

अत सभी अल्पविकसित देशो मे थोडी बहुत ऐच्छिक बचत के द्वारा 
इन अमिको की खाद्य पदार्थों की आशिक रूप से व्यवस्था हो सकती है 
और सरकार विलासिता से सम्बन्धित वस्तुओ के उपयोग पर कर लगाकर 
कुछ साधनों को इकट्ठा कर सकती है। परन्तु नर्क्स के अनुसार इस 
प्रकार के अनिवार्य बचत के द्वारा पर्याप्त राशि एकत्रित कर पाना सम्भव 
नहीं होता है। इस प्रकार एक उपाय यह है कि विदेशी पूजी के आयात के 
द्वारा बचत के अभाव को दूर किया जाए परन्तु नर्क्स इसे अनिश्चितता के 
कारण अनुपयुक्‍त मानते है। 

नर्क्स का विचार है कि जिन श्रमिको को कृषि क्षेत्र से हटाकर नई 
पूँजी निर्माण परियोजनाओ के अन्तर्गत कार्य दिया जाता है उनके लिए 
खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने का एक तीसरा उपाय यह है कि प्रच्छन्‍न 
बेरोजगारी मे निहित प्रच्छन्‍न सभाव्य बचत प्रयोग कृषि से स्थानातरित होने 
वाले व्यक्तियों की खाद्य व्यवस्था के लिए किया जाए | 
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अत नर्क्स ने इस प्रच्छनन्‍न सभाव्य बचत की उपस्थिति को एक 
उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। यदि किसी परिवार के पास 3 हैक्टर का 
खेत है जिस पर परिवार के पाच व्यक्ति मिलकर 20 क्विन्टल चावल का 
उत्पादन करते है इस परिवार के जब तीन व्यक्ति खेती करते है तो भी 
उत्पादन 20 क्विन्टल ही रहता है परन्तु जब 2 व्यक्ति काम करते है तो 
उत्पादन 6 क्विन्टल हो जाता है ऐसी स्थिति मे चौथे तथा पाचवे व्यक्तियों 
की उत्पादिता शून्य है इन्हे अनुत्पादक श्रमिक और अन्य तीन व्यक्तियो का 
श्रम उत्पादक कहा जाता है । 


अत स्पष्ट है कि उत्पादक श्रमिक अपने उपभोग से अधिक उत्पादन 
करते है यदि यह मान लिया जाए कि परिवार के सभी सदस्य बराबर उपभोग 
करते है तो परिवार के उत्पादक सदस्यों का उपभोग जहाँ 42 क्विन्टल 
चावल होगा वहाँ अनुत्पादक सदस्य 8 क्विन्टल चावल का उपभोग करेगे 
इस प्रकार उत्पादक श्रमिको की वास्तविक बचत 8 क्विन्टल चावल के 
बराबर है परन्तु यह बचत परिवार के अनुत्पादक सदस्यों के भरण-पोषण पर 
व्यय हो जाने के कारण व्यर्थ नष्ट हो जाती है। 

दूसरी ओर यदि किसान परिवार के अनुत्पादक सदस्यो को कृषि 
कार्य से हटाकर वास्तविक पूजी निर्माण परियोजनाओं के अन्तर्गत काम 
करने के लिए भेज दिया जाता है और जब परिवार के उत्पादक सदस्य 
खाद्यान्न भेजकर इनका भरण-पोषण करते है तो एक ओर जहा अनुत्पादक 
श्रम उत्पादक श्रम का रूप धारण कर लेगा, वही दूसरी ओर किसान 
परिवार के उत्पादक सदस्यो की वास्तविक बचत व्यर्थ नष्ट नहीं होगी 
बल्कि प्रभावशाली बचत बन जाएगी। इस प्रकार परिवर्तन के फलस्वरूप 
उपभोग की मात्रा पहले जितनी ही रहेगी परन्तु कृषि क्षेत्र का अनुत्पादक 
श्रम पूजी निर्माण योजनाओ के अन्तर्गत उत्पादक बनकर राष्ट्रीय आय के 
साथ-साथ राष्ट्रीय बचत मे वृद्धि करेगा और साथ ही कृषि क्षेत्र की 
अतिरेक जनसख्या का अनुत्पादक उपभोग उत्पादक उपभोग कहलाएगा | 

इस सभाव्य बचत को उपर्युक्त ढग से वास्तविक रूप से कृषक 
परिवारों के उत्पादक सदस्यों को अपने उपभोग में कमी करने की 
आवश्यकता नही होगी उन्हे यह करना चाहिए कि जब उन पर आश्नित 
परिवार के अनुत्पादक सदस्य कृषि कार्य छोडकर पूजी निर्माण परियोजनाओं 
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पर काम करने के लिए चले जाते है तो उत्पादक सदस्य अपने उपभोग मे 
वृद्धि न करे और उनके भरण-पोषण के लिए पहले की भाति खाद्य सामग्री 
उपलब्ध करते रहे इस प्रकार कृषि से स्थानानतरित अमिक को अपने 
उपभोग के लिए अपने उत्पादक सदस्यो पर ही आश्रित रहने चाहिए, इस 
व्यवस्था से किसी को भी अपने उपभोग मे कमी करने की आवश्यकता नही 
पडेगी | परन्तु इस प्रकार श्रम का पुर्नआाबटन हो जाने से पूजी निर्माण में 
सहायता प्राप्त होती है। 
फाई-रेनिस मॉडल 

फाई-रेनिस मॉडल का सबंध एक विकासशील श्रम-अतिरेक तथा 
ससाधनहीन अर्थव्यवस्था से है | जिसमे अधिकतर जनसख्या विस्तृत बेरोजगारी 
और जनसख्या की उँची वृद्धि दरो के बीच कृषि मे कार्यरत है। कृषि 
अर्थव्यवस्था गतिहीन है। जहाँ लोग पारम्परिक कृषि व्यवसाय मे सलग्न रहते 
है। इसे अतिरिक्त कृषि रहित व्यवसाय भी पाए जाते है किन्तु उनमे कम 
पूजी का उपयोग होता है जिसमे एक सक्रिय तथा गत््यात्मक औद्योगिक क्षेत्र 
भी है| जहाँ से कृषि अतिरेक श्रमिको का औद्योगिक क्षेत्र को पुन स्थानानतरण 
किया जाता है, जिनका कृषि उत्पादन मे योगदान शून्य होता है। 

फाई-रेनिस ने अपने मॉडल को प्रस्तुत करते हुए यह मान्यता दी है 
कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि तथा श्रम का फलन होता है। भूमि 
मे सुधार के अतिरिक्त कृषि मे पूजी का सचय नही होता है। भूमि की पूर्ति 
स्थिर है | कृषि मे पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते है तथा औद्योगिक क्षेत्र 
का उत्पादन केवल पूजी तथा श्रम का फलन है और इन क्षेत्रों मे वास्तविक 
मजदूरी स्थिर रहती है यह कृषि क्षेत्र की प्रारम्भिक वास्तविक आय के 
बराबर होती है उन्होने इसे सस्थानिक (7षग्रापरा०079)) मजदूरी कहा है। 

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर फाई तथा रेनिस ने अतिरिक्त श्रम 
वाली अर्थव्यवस्था के विकास को तीन अवस्थाओ मे प्रस्तुत किया है। प्रथम 
अवस्था मे, अदृश्य बेरोजगार अमिक (जो कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नही 
करते) को निरन्तर सस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानानतरित 
कर दिया है । 

द्वितीय अवस्था मे कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन मे वृद्धि तो करते 
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हे किन्तु प्राप्त सस्थानिक मजदूरी से कम उत्पादन करते है, ऐसे अमिको 
को भी औद्योगिक क्षेत्र मे भेज दिया जाता है। फाई-रेनिस ने यह स्पष्ट 
किया है कि यदि श्रमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे निरन्तर स्थानान्तरण किया 
जाता रहता है, तो अन्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जब खेतिहर 
अमिक सस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करते है, इसी से तृतीय 
अवस्था प्रारम्भ होती है, जो कि आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ और उत्कर्ष 
की अन्तिम स्थिति है। इस अवस्था मे जबकि खेतिहर मजदूर सस्थानिक 
मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते है, अत श्रम अतिरेक समाप्त हो 
जाता है और कूषि क्षेत्र का व्यापारिककरण होता है। 

फाई-रेनिस मॉडल को चित्र की सहायता से समझा जा सकता है 
लेखा चित्र-- (७) मे फाई-रेनिस ने कृषि क्षेत्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया 
है जहाँ श्रम (.) तथा भूमि (2) द्वारा वस्तुओ का उत्पादन किया जाता है 
श्रम के माप को अनुलम्ब अक्ष पर तथा भूमि को क्षेितिज अक्ष पर दर्शाया है 
उत्पादन की अवस्था को वक्र ०7२ दर्शाती है वक्र ७387* कृषि वस्तुओं के 
उत्पादन की परिधि रेखा है 22 रेखा पर भूमि को स्थिर मानकर श्रम 07४7 


अधिकल्प उत्पादन करता है। 


चित्र (8) में 779 वक्र श्रम की कुल उत्पादकता को प्रस्तुत करता 
है। यदि 02 भूमि के साथ ॥२] के बाद अधिक श्रम लगाया जाता है जो 
उत्पादन में कोई वृद्धि नही होगी। क्योकि "7? वक्र पर |५ बिन्दु के बाद 
श्रम की कुल उत्पादकता स्थिर हो जाती है और सीमान्त उत्पादकता शून्य 


की ओर चला जाता हे | 


(एए१ 


(४) 


पें,5.,0  ए॥.()., 


कृषि क्षेत्र को दर्शाते हुए फाई रेनिस मॉडल 


लेखाचितन्र (7) (७) & (83) 
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श्रम की सीमान्‍्त उत्पादकता शून्य 
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लेखाचित्र--2 मे यह प्रदर्शित किया गया है कि श्रम की सीमानन्‍्त 
उत्पादकता किस प्र कार से शून्य होती है। अत लेखाचित्र से यह स्पष्ट 
होता है कि जब 07, श्रम की मात्रा नियुक्त की जाती है तब 7 कुल 
उत्पादन वक्र क्षेतिज हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि ०, पर श्रम 
की सीमान्त उत्पादकता शून्य हो जाती है इस बिन्दु से परे और श्रम 
नियुक्त करने का कोई लाभ नही है इस प्रकार 7..., मजदूर प्रच्छन्‍न 
बेरोजगार है। और [, बिन्दु पर श्रम की (थ7?) सीमान्त उत्पादकता शून्य 
और १..., परिसीमा के अन्तर्गत श्रमिको की सीमान्त उत्पादकता कुछ नही है । 


अत मजदूर की सीमान्त उत्पादकता (५7) शून्य होती है और इस 
सीमान्त पर श्रम की उत्पादकता ठीक शून्य के बराबर होती है। और यही 
से अदृश्य व प्रच्छन्‍न बेरोजगारी का प्रारम्भ होता है। फाई-रेनिस के 
अनुसार कृषि क्षेत्र से इन अदृश्य बेरोजगार मजदूरो को औद्योगिक क्षेत्रों मे 
तीन अवस्थाओ मे स्थानान्तरित कर दिए जाने पर अर्थव्यवस्था का अर्थात्‌ 
आर्थिक विकास होता है। फाई-रेनिस के माडल की इन तीन अवस्थाओ 
को लेखाचित्र-3 मे प्रस्तुत किया गया है। लेखाचित्र -3 में (७), (8) तथा 
((') भागों में दर्शाया गया है जहॉ भाग (७) औद्योगिक क्षेत्र को और भाग 
(3) तथा (८) कपषि क्षेत्र को दर्शाते है। पहले भाग (८0) पर श्रम शक्ति को 
बाई ओर क्षेतिज अक्ष 07२ पर, तथा कृषि उत्पादन को ० से नीचे की ओर 
अनुलम्ब अक्ष 0५ पर मापा गया है। वक्र 025 कृषि क्षेत्र की कुल भौतिक 
उत्पादकता का वक्र (77) है। वक्र ८5१ का समानान्तर भाग यह प्रदर्शित 
करता है कि इस क्षेत्र मे कुल उत्पादकता स्थिर है, इसलिए वक्र थार पर 
श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य है। इस प्रकार |शथर अतिरेक श्रम है 
तथा इसे औद्योगिक क्षेत्र मे लाने पर अर्थात्‌ स्थानान्तरित करने पर कृषि 
उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पडता है। यद्यपि यह मान लिया जाता है कि 
सम्पूर्ण श्रम शक्ति 0 कृषि क्षेत्र मे लगी हुई है तो यह कृषि उत्पादन 
उत्पादित करता है। यह लेखाचित्र-- (8) का उल्टा किया हुआ 077 वक्र 
है यह मानते हुए कि समस्त उत्पादन [र>5 कुल श्रम शक्ति 00४ द्वारा 
उपभोग कर लिया जाता है, तो वास्तविक मजदूरी ]२5७ / 077 अथवा किरण 
(>> की ढाल है यह सस्थानिक मजदूरी है। 
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उत्कर्ष के पश्चात आबटन प्रक्रिया को लेखा चित्र--3 के भाग (8) 
के माध्यम से दर्शाया गया है। जहॉ कुल श्रम शक्ति को दाई ओर से बाई 
ओर अनुलम्ब अक्ष 0)२ पर तथा औसत उत्पादन को क्षितिज अक्ष ]२७ पर 
मापा गया है [रथारए वक्र श्रम की सीमात भौतिक उत्पादकता ५77?) को 
दर्शाती है। [१७८ सस्थानिक मजदूरी वक्र पर मजदूरो को इस क्षेत्र मे 
लगाया जाता है। अवस्था ॥ मे चित्र के भाग (8) मे [शांथ वक्र पर अ्रमिक 
अदृश्य बेरोजगार है और उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है जिसे 'थएए 
अथवा 797? वक्र लेखा चित्र 3 के भाग (0) में ०5 द्वारा दर्शाया गया है । 
अतिरिक्त श्रम शक्ति ]५ जिसे भाग («) के ०४ मे दर्शाया गया है उसी 
सस्थानिक मजदूरी 0४५/ (-]ए२५०४) पर स्थानान्तरित की गई है। 


इस मॉडल के लेखा चित्र 3 के भाग (8) में जैसा कि यह प्रदर्शित 
किया गया है कि अवस्था ॥ मे, ]७7०7० वक्र !४/भाराग पर थार कृषि मजदूरो 
की सीमात भौतिक उत्पादकता वक्र थार रेज मे धनात्मक है लेकिन यह 
सस्थानिक मजदूरी [दर (५७०) जो प्राप्त करते है से कम है कुछ अदृश्य 
बेरोजगार श्रमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानानतरित किया जा सकता है | 
किन्तु इस अवस्था मे औद्योगिक क्षेत्र मे सस्थानिक मजदूरी के बराबर नही 
होगी, यह इस कारण से है कि अम के औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरण से 
कृषि उत्पादन कम प्राप्त होता है परिणाम स्वरूप कृषि वस्तुओ की कमी हो 
जाती है जिससे औद्योगिक वस्तुओं की सापेक्षता मे उनकी कीमते बढ 
जाती है इससे औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार की शर्तें खराब हो जाती है, 
जिससे औद्योगिक क्षेत्र मे सामान्य मजदूरी मे वृद्धि करने की आवश्कता 
पडती है। सामान्य मजदूरी 0४४ से ॥.3 तथा 76 तक सस्थानिक मजदूरी 
से अधिक बढ जाती है इसे श्रम के पूर्ति वक्र 9 से ज्॒ तथा (0 से ऊपर 
४०, तक भाग & मे दर्शाया गया है। जब (था, तथा ।. मजदूर धीरे-धीरे 
औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरित हो जाते है तो "' से ऊपर की ओर श्रम का 
पूर्ति वक्र एप, पर गति लुइस का मोड बिन्दु कहलाता है। 

जब तीसरी अवस्था वा प्रारम्भ होती है तो फाई-रेनिस के अनुसार 
कृषि मजदूर कृषि उत्पादन को सस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादित 
करना शुरूकर देते है और अन्तत सस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन 
प्राप्त करते है यह उत्कर्ष का अन्त तथा आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ है इसे 


भाग (8) में करण वक्र के माध्यम से दर्शाया गया है जो कि सस्थानिक 
मजदूरी कदर (0०७०) से अधिक है। परिणामस्वरूप ० श्रम को चित्र के 
भाग (७) मे 70 से ऊपर बढती हुई सामान्य मजदूरी पर कृषि क्षेत्र से 
औद्योगिक क्षेत्र मे भेज दिया जायेगा यह कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे 
भेज दिया जाएगा यह कृषि क्षेत्र मे अतिरिक्त श्रम को समाप्त करता है 
जिससे पूरी तरह व्यापारिकरण हो जाता है। 

फाई-रेनिस के अनुसार जब कृषि अमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे 
सथानान्तरित कर दिया जाता है तो कृषि वस्तुओ का अतिरेक प्रारम्भ होता 
है कृषि वस्तुओ के अत्तिरेक को (60 4 27८फपाप्चा 5पा0प5 57 755) 
लेखा चित्र-3 के भाग-८ में रेखा 02% तथा गए वक्र 02८5 के बीच की 
अनुलम्ब दूरी से मापा गया है| अवस्था-- मे १७५५ है 8८: वक्र और अवस्था 
| में [55 778 तथा 6 है। 


इसके अतिरिक्त औसत कृषि अतिरेक: भी उत्पन्न होता है इस प्रकार 
24७35 वक्र को ए४४/५५० वक्र के रूप मे चित्र के भाग 8 मे प्रदर्शित किया 
गया है। ७.55 वक्र अवस्था ॥ मे सस्थानिक मजदूरी के वक्र ४४/५»& के साथ 
समरूप है अवस्था ॥ मे यह « से 5 तक गिरती है और अवस्था वा मे 
भाग (8) मे ७.७5 अधिक तीव्रता से 5 से 0० तक कम होता है। और भाग 
(()) मे यह 76 वक्र से ० तक सिकडने पर प७७ भी कम हो जाता है कृषि 
अमिको की श?? ससथानिक मजदूरी से अधिक बढने के कारण 4455 
तथा १७५७ दोनो मे कमी होती है जो कि अन्तत बचे हुए अतिरिक्त श्रमिकों 
को औद्योगिक क्षेत्र मे ले जाती है। 

फाई तथा रेनिस अवस्था] तथा अवस्था पर के बीच की सीमा को 
'दुर्लभता बिन्दु' कहते है जो कि ७45 (५७/५५० वक्र का ७5 भाग) के 
न्यूनतम सस्थानिक मजदूरी (]२७०) से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। 
और अवस्था ॥ तथा अवस्था प्रा के बीच की सीमा व्यापारिककरण बिन्दु 
है । 

फाई-रेनिस अपने मॉडल में यह भी प्रदर्शित करते है कि यदि कृषि 
उत्पादकता बढती है तो दुर्लभता बिन्दु तथा व्यापारिककरण बिन्दु मिल 
जाते है। लेखाचित्र 3 के भाग (8) में (धारा तथा ७50 वक्र ऊपर की 
ओर इस प्रकार से स्थानान्तरित हो जाते है कि दुर्लभता बिन्दु & तथा 
व्यापारिककरण बिन्दु 7? मिल जाते है तथा अवस्था व समाप्त हो जाएगी | 


फाई तथा रेनिस के मतानुसार द्वितीय अवस्था के समाप्त होने का 
आर्थिक महत्तव यह है कि यह अर्थ व्यवस्था को आत्मजनक वृद्धि से चलने 


की योग्यता प्रदान करता है। 


सतुलित वृद्धि का 
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सतुलित वृद्धि 


फाई-रेनिस मॉडल ने यह दर्शाया है कि सनन्‍्तुलित वृद्धि की अवस्था 
में कृषि तथा औद्योगिक दोनो क्षेत्रों मे एक साथ निवेश आवश्यक है। इसे 
लेखा चित्र 4 में दर्शाया गया है जहॉ ए7? श्रम का प्रारम्भिक माग वक्र तथा , 
5,5, श्रम का प्रारम्भिक पूर्ति वक्र है ये दोनो वक्र बिन्दु ७ पर काटते है जहाँ 
()!).( श्रम शक्ति औद्योगिक क्षेत्र में काम मे लगी है। औद्योगिक क्षेत्र 
रोजगार के इस स्तर पर 5 ३४० क्षेत्र के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यह 
लाभ अर्थव्यवस्था का कुल उपलब्ध निवेश कोष है| इस कोष का एक भाग 
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कृषि क्षेत्र को आबटित करने पर कृषि उत्पादकता मे वृद्धि से श्रम का पूर्ति 
वक्र औद्योगिक क्षेत्र मे नीचे दाई ओर 5 5, से 5,5, पर स्थानान्तरित होता 
है। निवेश कोष के शेष बचे हुए भाग को औद्योगिक क्षेत्र मे आबटित करने 
पर औद्योगिक माग वक्र को ऊपर एए से ए.?, तक स्थानान्तरित करता है | 
ये दोनो ही 5,5, तथा ?,?, वक्र सन्तुलित वृद्धि पथ 5 4, पर स्थित बिन्दु 
० वक्र को काटते है। इस प्रकार जब काल पर्यन्त निवेश कोष दोनो क्षेत्रो 
को लगातार आबटित किए जाते है तो अर्थव्यवस्था सन्‍्तुलित वृद्धि पथ पर 
चलेगी। कभी-कभी वास्तविक वृद्धि पथ सनन्‍्तुलित पथ से विचलित हो 
जाता है। उदाहरणार्थ, यदि औद्योगिक क्षेत्र मे अति निवेश के फलस्वरूप 
श्रम-माग वक्र ?,९, पर स्थानान्तरित हो जाता है तथा 4, पर श्रम पूर्ति वक्र 
को 5.5, पर काटता है जिसके कारण वास्तविक वृद्धि पथ सनन्‍्तुलित वृद्धि 
पथ से ऊपर होगा इससे कृषि वस्तुओ मे कमी होगी तथा औद्योगिक क्षेत्र 
की व्यापार शर्तों में गिरावट आएगी इससे ओऔद्योगिक क्षेत्र मे निवेश 
हतोत्साहित होगा कृषि क्षेत्र मे निवेश प्रोत्साहित होता है इसके द्वारा 
वास्तविक पथ सन्‍्तुलित वृद्धि पथ 9. के स्तर पर आ जाएगा । 


फाई--रेनिस मॉडल की कई आधारो पर आलोचना की गई है-- 


फाई तथा रेनिस यह मानते है कि विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि 
की पूर्ति स्थिर होती है। दीर्घ अवधि मे, फसल एकड उत्पत्ति का अध्ययन 
करने पर यह पाया गया कि भूमि की मात्रा स्थिर नही रहती उदाहरणार्थ 
फसल क्षेत्र का सूचकाक (आधार ]96--62) 950--5] मे 82 था जो कि 
बढकर 970-7] मे 073 हो गया। 


यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि विकास प्रक्रिया की 
अवस्था--] तथा ॥ के अन्तर्गत सस्थानिक मजदूरी स्थिर होती है तथा 
४7०7? से अधिक होती है परन्तु वास्तव मे श्रम अतिरेक देशो मे कृषि 
अश्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी ]५ए7ए से अधिक होती है परन्तु वास्तव 
मे श्रम अतिरेक देशो मे कृषि श्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी थएए से 
कही अधिक कम होती है। 

इस मॉडल में यह भी माना गया है कि कृषि उत्पादकता मे वृद्धि होने 
के बावजूद पहली दो अवस्थाओ में सस्थानिक मजदूरी स्थिर रहती है यह 
अत्यधिक अवास्तविक है क्योकि कृषि उत्पादकता मे सामान्य वृद्धि के 
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कारण फार्म मजदूरी का बढना सुनिश्चित है। उदाहरणार्थ, पजाब मे हरित 
क्रान्ति के पश्चात किए फार्म सर्वेक्षण से यह प्रमाणित होता है कि विभिन्‍न 
कृषि वर्गों के लिए दैनिक वास्तविक मजदूरी की दरे 47 प्रतिशत से 55 
2 प्रतिशत हो गई थी। 


फाई रेनिस का मॉडल बन्द अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है 
जहाँ विदेशी व्यापार नहीं होता यह मान्यता इस कारण से सार्थक नही है 
क्योकि अल्पविकसित देश बन्द अर्थव्यवस्थाए न होकर खुली अर्थव्यवस्थाए 
होती है जहॉ कमी आने पर कृषि वस्तुओ को आयातित किया जाता है। 

फाई तथा रेनिस मानते है कि भूमि की स्थिर मात्रा के साथ 
जनसख्या का एक बहुत बड़ा आकार होगा जो कि /'थए? को शून्य 
बनाएगा। परन्तु शुल्ज इस मत से सहमत नही है कि अ्म-अतिरेक 
अर्थव्यवस्थाओ में '७ए?7? शून्य है उनके अनुसार यदि ऐसा होता तो 
सस्थानिक मजदूरी भी शून्य होती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक 
मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलती है जो भले ही वस्तु के रूप में हो यदि 
नकदी के रूप मे नहीं। अत यह कहना नितान्त असत्य है कि कृषि क्षेत्र 
मे ]/77 शून्य होती है। 


फाई-रेनिस मॉडल की उपरोक्त कमिया इनके महत्तव को हीन नहीं 
करती है, अपितु यह मॉडल अल्पविकसित देशो के कृषि तथा औद्योगिक 
क्षेत्रो के परस्पर प्रभावों की विकास प्रक्रिया का उत्कर्ष से आत्मजनक वृद्धि 
का व्यवस्थित ढग से विश्लेषण करता है| इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा 
सकता है कि यह मॉडल लुइस के मॉडल का एक सुधरा हुआ रूप है 
क्योकि लुइस मॉडल कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में न रखते हुए केवल 
औद्योगिक क्षेत्र पर ही केन्द्रित रहता है। जबकि यह दोनो क्षेत्रो के परस्पर 
प्रभाव को दर्शाते है। इस मॉडल की मुख्य श्रेष्ठता यह है कि यह 
अल्पविकसित देशो अर्थात्‌ श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्थाओ मे पूँजी के सचय 


के लिए कृषि वस्तुओ के महत्तव को प्रकट करता है। 


लुद्स मंडिल 


लेरगीम्यल - 
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लुइस मॉडल 


लुइस का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि अल्प विकसित देशो मे 
पूँजी सचय किस प्रकार होता है जहाँ श्रम का अतिरेक (बाहुल्‍य) और पूँजी 
की दुर्लभता हो | वे यह मानते है कि अल्पविकसित देशो मे निर्वाह मजदूरी 
पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है जब श्रम का निर्वाह क्षेत्र से 
हटाकर पूँजीवादी क्षेत्र मे लगाया जाता है तब पूँजी रायय होता है। 


85% शक 
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उन्होने अपने मॉडल मे यह भी स्पष्ट किया है कि पुूँजीवादी क्षेत्र 
अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुन उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग 
करता है और पूँजीपतियो को उसके प्रयोग के लिए भुगतान करता है यह 
क्षेत्र लाभ अर्जित करने के लिए श्रमिको को मजदूरी देकर उन्हे खानो, 
फैक्ट्रियो , रोपणो (शाबक्ष्ाधाठए)) में लगाता है। 

निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुन उत्पादित होने वाली 
पूँजी का प्रयोग नही करता इस क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति उत्पादन पूँजीवादी क्षेत्र 
की अपेक्षा कम होता है। 

लुइस के अनुसार निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ण लोचदार पूर्ति का 
क्लासिकी मॉडल अनेक अविकसित देशो मे सही ठहरता है क्योकि ऐसी 
अर्थव्यवस्थाओ मे पूँजी तथा प्राकृतिक साधनो की तुलना में जनसख्या 
अधिक होती है, और श्रम की असीमित पूर्ति के कारण श्रम की सीमानन्‍्त 
उत्पादकता शून्य और कभी-कभी ऋटणात्मक होती है। 

इसलिए चालू मजदूरी पर बिना किसी सीमा के निर्वाह क्षेत्र से 
श्रमिको को निकालकर पूँजीवादी क्षेत्र मे लगाकर, नए उद्योग स्थापित किए 
जा सकते है। चालू मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक निर्वाह क्षेत्र से 
कमाते है। इसके अतिरिक्त लुइस यह मानते है कि जब आर्थिक विकास 
होगा तो जिन स्रोतों से निर्वाह मजदूरी पर श्रमिक आएगे वे है “कृषक, 
आकस्मिक श्रमिक, छोटे मोटे व्यापारी नौकर-चाकर (घरेलू तथा वाणिज्यिक), 
घरेलू-काम काज करने वाली औरते तथा जनसख्या वृद्धि परन्तु पूँजीवादी 
क्षेत्र को कुशल श्रमिक भी चाहिए इसलिए लुइस यह तर्क देते है कि कुशल 
श्रम आशिक अडचन' है जो अकुशल अ्रमिको को प्रशिक्षण सुविधाए प्रदान 
करके दूर की जा सकती है। 

निर्वाह-मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है श्रमिको की 
निर्वाह-मजदूरी आवश्यक न्यूनतम कमाई द्वारा निर्धारित होती है। यह 
स्पष्ट है कि निर्वाह क्षेत्र मे मजदूरी-स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन (कुल 
उत्पादन पठा4 20 095फप८7४०४) से कम नही हो सकता दूसरे शब्दों मे निर्वाह 
क्षेत्र मे मजदूरी स्तर के सम्बन्ध मे दो सम्भावनाए व्यक्त की गई है- प्रथम 
यह कि निर्वाह क्षेत्र मे मजदूरी स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन से कम नही 
हो सकता | और दूसरा मजदूरी-स्तर अमिक के औसत उत्पादन से अधिक 
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भी हो सकता है। उन स्थितियों मे जबकि, कृषको को लगान का भुगतान 
करना हो अथवा उनके खाने मे खर्च की अधिकता या यदि वे यह महसूस 
करते है कि घर छोडने की मानसिक कष्ट कारिताए अधिक है | 

यद्यपि निर्वाह मजदूरी पूजीवादी मजदूरी की न्यूनतम सीमा निश्चित 
करती है। परन्तु व्यवहार मे निर्वाह-मजदूरी से पूँजीवादी मजदूरी 50 
प्रतिशत अधिक होती है। (]954 के लेख में लुइस ने इस अन्तर को 30 
प्रतिशत आगणित किया था वास्तव मे इस अन्तर का सही-सही परिणाम 
नहीं बताया जा सकता क्योकि स्थानीय परिस्थितियो के साथ यह बदलता 
रहता है|) क्योकि () निर्वाह क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन मे होने वाली वृद्धि 
स्तविक आय को बढाकर श्रमिको को इसलिए प्रेरित कर सकती है कि 
रोजगार कार्यों में हिस्सा लेने से पहले अधिक ऊँची मजदूरी की माग 
करे | 


व 
वे 


(77) यदि निर्वाह क्षेत्र से श्रम हटा लेने पर कल उत्पादन पहले 
जितना ही रहता है तो पीछे रह जाने वालो का औसत उत्पादन और उनकी 
वास्तविक आय मे वृद्धि हो जाएगी और हटाए गए श्रमिक पूँजीवादी क्षेत्र में 
अधिक मजदूरी की माग कर सकते है। 

(7) यह भी हो सकता है कि ऊँचे निर्वाह-व्यय और मालिक मानव 
हितो के दृष्टि से प्रेरित होकर श्रमिको की वास्तविक मजदूरी बढा दे अथवा 
सरकार श्रमिक सघ को प्रोत्साहन दे और उनकी मजदूरी के लिए 
सौदेबाजी के प्रयत्नो का समर्थन करे तो भी वर्तमान पूँजीवादी मजदूरी पर 
श्रम की पूर्ति पूर्ण लोचदार मानी जाती है | पूँजीवादी मजदूरी की तुलना मे 
पूँजीवादी क्षेत्र मे श्रम की सीमान्त उत्पादकता अधिक होती है। इसका 
परिणाम पूँजीवादी अतिरेक होता है। 


लुइस ने अपने मॉडल मे यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजी निर्माण 
पूँजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है जब पूँजीवादी अतिरेक नई पूँजीवादी 
परिसम्पत्तियो (४५५८४$) मे पुन आयोजित होता है तब पूँजी का निर्माण होता 
है। और निर्वाह क्षेत्र से और श्रमिक रोजगार पर लगाए जाते है यह प्रक्रिया 
तब तक चलती रहती है जब तक कि पूँजी श्रम अनुपात नहीं बढ जाता 
और श्रम की पूर्ति लोच रहित नहीं बन जाती। लुइस मॉडल की व्याख्या 
लेखाचयित्र 5 की सहायता से की जा सकती है । 
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(27९ क्षेतिज अक्ष पर रोजगार पर लगे श्रम की मात्रा को मापता है 
और (0५ अनुलम्ब अक्ष पर श्रमिकों की मजदूरी और सीमान्त उत्पादन को 
प्रदर्शित किया गया है। 55 वक्र औसत निर्वाह कमाई (निर्वाह मजदूरी) को 
प्रकट करता है और ४४७० वक्र पूँजीवादी मजदूरी को | पूँजीवादी क्षेत्र मे 
श्रम की मात्रा 05, पर श्रम की सीमान्त उतपादकता शुरू मे 70, है इस 
अवस्था पर ७४८० ,९, पूँजीवादी अतिरेक के रूप मे प्राप्त होता है और जब 
यह आलेख पुन आयोजित किया जाता है तौ सीमान्त उत्पादकता का वक्र 
ऊपर को 7०,५७9, पर सरक जाता है अत अब पूँजीवादी अतिरेक और 
रोजगार पहले से अधिक हो जाते है जो कि क्रमश ४७४०,०, तथा 0४, है। 
इसके उपरान्त पुन और अधिक निवेश सीमान्त उत्पादकता वक्र तथा 
रोजगार के स्‍तर को बढाकर 7,060 तथा ४ पर ले जाते है। और यह 
प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई अतिरेक श्रम न बचे | 

इस प्रकार पूँजीवादियो द्वारा अर्जित लाभो से पूँजी का निर्माण होता है। 

यह मॉडल प्रकट करता है कि वृद्धि की प्रक्रिया अनिश्चित काल के 
लिए नहीं चलती रह सकती इसे रूकने के लिए लुइस ने बताया है कि 

! यदि पूँजी निर्माण के परिणामस्वरूप कोई अतिरेक श्रम न बचे, 

2 यदि पूँजीक्षेत्र इतनी तेजी से विकास करे कि निर्वाह क्षेत्र मे 
जनसख्या बिल्कुल घट जाए क्योकि उत्पादन को बाटने वाले बहुत 
कम लोग रह गए है । और इस प्रकार पूँजीवादी क्षेत्र मे मजदूरी बढ 
जाए (चित्र मे 55 तथा ४७४७४ वक्र ऊपर की ओर सरक जाए और 
लाभो को घटा दे। 

3 यदि निर्वाह क्षेत्र की सापेक्षता मे पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होने के 
परिणामस्वरूप व्यापार की स्थितिया पूँजीवादी क्षेत्र के विरूद्ध हो 
जाए और कच्चे माल तथा अन्न की बढती हुई कीमतो के साथ 
पूँजीपति को अधिक ऊँची मजदूरी का भुगतान करना पडे | 

यदि निर्वाह क्षेत्र उत्पादन की नई तकनीके अपना ले, जिससे 
पूजीवादी क्षेत्र मे वास्तविक मजदूरी बढ जाए तथा इस प्रकार पूजीवादी 
अतिरेक कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि श्रमिक पूजीवादी क्षेत्र मे 
ऊँची मजदूरी के लिए सघर्ष करे और सफल हो जाएँ तो पूँजी-निर्माण की 
दर और पूँजीवादी अतिरेक कम हो जाएँगे। 
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लुइस के मॉडल की क॒छ मान्यताए इनकी व्यवहार्यता को सीमाबद्ध 


करती है-- 


] 


[> 


लुइस यह मानते है कि अल्पविकसित देशो मे अ्रम की असीमित 
पूर्ति होती है परन्तु दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के थोडी आबादी 
वाले अनेक देशो के सम्बन्ध मे यह धारणा अयशथार्थिक है। 

लुइस ने अपने मॉडल मे अकुशलश्रम का अस्तित्व माना है और 
कुशल श्रम को अस्थायी अडचन माना गया है। परन्तु अल्पविकसित 
देशो मे कुशल श्रम की थोडी पूर्ति होती है तथा कौशल-निर्माण 
एक गभीर समस्या प्रस्तुत करता है क्योकि ऐसे देशो मे बहुसख्या 
को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने मे बहुत अधिक समय लगता है। 
अल्पविकसित देशो मे पूँजीपति वर्ग मौजूद रहता है वृद्धि की समस्त 
प्रक्रिया ऐसे वर्ग के अस्तित्त्व पर निर्भर रहती है जिससे पूँजी--सचय 
की आवश्यक कुशलता हो वस्तुत अल्पविकसित ऐसे देशो में उद्यम 
तथा उपक्रम की बहुत कमी पाई जाती है। 

लुइस मॉडल श्रम की सीमान्त उत्पादकता को शून्य मानता है 
जबकि अति जनसख्या वाले अविकसित देशो में श्रम की सीमान्त 
उत्पादकता शून्य नही होती है यदि ऐसा होता तो निर्वाह मजदूरी 
भी शून्य होती | 

लुइस के अनुसार जब अतिरेक श्रम निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी क्षेत्र 
मे चला जाता है तो निर्वाह क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव 
नही पडता जबकि वास्तविकता यह है कि अमिको को खेतो से 
हटाने पर उत्पादन मे कमी होती है। 


लुइस का यह मत भी है कि पूँजी-निर्माण के लिए स्फीति स्वय 
विनाशकारी होती है जबकि स्फीति स्वय विनाशकारी नहीं होती । 
लुइस का यह कथन है कि कराधान बढती हुई आय को इकट्ठा 
करता है माना नहीं जा सकता क्योकि अल्पविकसित देशो मे कर 
प्रशासन इतना कुशल और विकसित नही होता कि पएूँजी--सचय के 
लिए पर्याप्त मात्रा में कर इकट्ठा कर सकता है। 
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उपरोक्त मॉडलो के अध्ययन के पश्चात भारत मे निरन्तर बढती हुई 
बेरोजगारी को भी जानना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी के 
अनुमान को विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से जानने का प्रयास 
किया गया है। जिसमे अर्थशास्त्रियो एव आयोगो के अनुमानो को भी प्रस्तुत 
किया गया है। बेरोजगारी पर अध्ययन के दृष्टि से, बेरोजगारी की गम्भीरता 
को समझते हुए विलियम बेवरिज ने लिखा था--“लोगो को बेरोजगार रखने 
के स्थान पर उनसे गढ्के खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना 
ज्यादा अच्छा है |'' 

बेरोजगारी सम्बन्धी अनुमानो के विषय में योजना आयोग द्वारा 
नियुक्त विशेषज्ञ समिति (प्र (!0ऋ्रामा€९ ० 57००5 50 ए79077व्या 
(774०५ 970) ने अपनी रिपोर्ट मे यहॉ तक कहा था कि इस देश की 
पेचीदा अर्थव्यवस्था मे श्रम शक्ति, रोजगार और बेरोजगारी की प्रकृति 
इतनी भिन्‍न है कि सभी रोजगारों को एक ही श्रेणी मे रखकर देखना ठीक 
नही! | 


योजना आयोग का कुल बेरोजगारी के सन्दर्भ मे यह अनुमान है कि 
]95] में देश की कुल जनसख्या 36 करोड में से कुल बेरोजगारी की 
सख्या 3 करोड थी। तालिका 6 में पहली ओर छठी पचवर्षीय योजना 
अवधि की बेरोजगारी की दर एव प्रतिशत आकडो को दर्शाया गया है। 
आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ प्रथम पचवर्षीय योजना 
अवधि मे कुल जनसख्या 36 करोड थी वही छठी योजना (]980-85) मे 
यह बढकर 68 करोड हो गयी और इस अवधि मे कुल बेरोजगारी 2 करोड़ 
अर्थात्‌ 3 प्रतिशत थी | 

सातवी योजना अवधि (985--90) मे बेरोजगारी की सख्या बढकर 
39 करोड हो गई | 


| 2]वग९9 (एणाग5५90॥ रिए०0॥ ए ॥6 (0ण़[€6 0 ४7925 07 ]6ा00५- 
गोटा। ५40५, ? ३3।|) 
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तालिका 6 


भारत मे बेरोजगारी की दर एव प्रतिशत आकडे 


वर्ष. कुल जनसख्या. कुल बेरोजगारी. कुल बेरोजगारी 
(मिनियन मे) (मिनियन मे) (प्रतिशत मे) 
।95]-56 363 की. 90 
[980-85 680 20 30 
[990-95 9] 367 40 


स्रोत योजना आयोग भारत सरकार '[994--95' 


योजना आयोग के अनुसार आठवी योजना (992-97) में 35 
करोड अतिरिक्त अश्रमशक्ति के उत्पन्न होने का अनुमान है | परिणाम स्वरूप 
गत लगभग 20 वर्षों मे बेरोजगारी का भार प्रतिवर्ष 03 प्रतिशत की दर से 
बढने का अनुमान है। 


योजना आयोग ने सन्‌ 2002 तक सभी के लिए रोजगार (॥055$ 07 
व) का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। वर्तमान समय में रोजगार चाहने 
वालो की सख्या को तालिका 7 मे प्रदर्शित किया गया है। इन आकड़ो 
के अध्ययानुसार बेरोजगारी मे वृद्धि के फलस्वरूप जहाँ वर्ष 992-93 मे 
रोजगार चाहने वालो की सख्या 23 करोड थी वही आठवी योजना 
(]992--97) में यह 35 करोड और नवी योजना 997--2002 तक 36 
करोड़ रोजगार चाहने वालो की सख्या मे वृद्धि का अनुमान लगाया गया | 
इस प्रकार इन कुल वर्षो की अवधि में (992-2002) कल 94 करोड 
लोगो को रोजगार की तलाश मे होने का अनुमान है। 

आयोग के एक अनुमान के अनुसार नवी योजना मे कम से कम 95 
लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रतिवर्ष सृजित करने होगे इससे सन्‌ 


2002 तक पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाएगी । 
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तालिका 4.7 
भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या के आंकडे 
(]992-93, 4997-2002) 


वर्ष रोजगार चाहने वालों की 
संख्या (करोड में) 

]9०9०:-2--93 55 
]०५०-2--०7 3:53 
*]0०7-2002 36 
कुल अवधि 9.4 

स्रोत भारत सरकार योजना आयोग '994-95' 

नोट “अनुमानित (997-2002, नवी पचवर्षीय योजना) 


.6 ग्रामीण बेरोजगारी 


हमारे देश मे तीन चौथाई जनसख्या के गाँवों मे होने के कारण इस 
समस्या की ग्रामीण क्षेत्रो मे व्यापकता स्वाभाविक है। यद्यपि ग्रामीण 
बेरोजगारी के समयबद्ध क्रमवार आकडे, उपलब्ध नही हुए है। राष्ट्रीय 
नमूना सर्वेक्षण (48वॉ चक्र जनवरी-दिसम्बर 992) के अनुसार देश मे 
ग्रामीण श्रमिकों की कुल सख्या 244 करोड थी। एन एस एस ने अपने 
नवीनतम सर्वेक्षणो मे बेरोजगारी की दो अवधारणाओ को अपनाया है-- 


सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी और वर्तमान साप्ताहिक 
स्थिति के अनुसार बेरोजगारी | जिसमे सामान्य स्थिति के अनुसार लगभग 
26 लाख अर्थात्‌ (]06 प्रतिशत) व्यक्ति बेरोजगार थे और साप्ताहिक 
स्थिति के अनुसार यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों मे 59 प्रतिशत और दैनिक 
स्थिति के अनुसार बेरोजगार श्रमिको की कुल सख्या का लगभग 9 
अर्थात्‌ लगभग 46 लाख अनुमानित की गई | 


भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे श्रम शक्तियों मे पुरूष व महिलाओ 
की (विभिन्‍न आयु वर्ग के अनुसार) बेरोजगारी की दर के प्रतिशत ऑकडो 
को (वर्ष 977--78 से जुलाई-दिसम्बर 99] तक ) तालिका 8, 9, 
] 0 में प्रदर्शित किया गया है। 


तालिका 8 मे प्रदर्शित भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्‍न आयु वर्ग 
के श्रम शक्ति मे बेरोजगारी के प्रतिशत आकडो से यह ज्ञात होता है है कि 
जहा भारत के ग्रामीण क्षेत्र मे अन्य आयु वर्गों की अपेक्षा 45--29 आयु वर्ग 
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के अन्तर्गत आने वाले पुरूषों मे बेरोजगारी की दर वर्ष 977-78 मे 49 
प्रतिशत थी वही वर्ष 983 मे 47 प्रतिशत और 987--88 मे बढकर 6 
2 प्रतिशत तथा ]989-90 में यह घटकर पुन 4977--78 के समान 49 
प्रतिशत हो गई, परन्तु वर्ष 4990-9] मे 989--90 की तुलना मे बेरोजगारी 
कम होकर 32 प्रतिशत हो गई। वर्ष 99] में जुलाई से दिसम्बर के 
अन्तर्गत बेरोजगारी पुन बढकर 46 प्रतिशत आकी गयी । 

इसी प्रकार तालिका ]9 के आकडो के विश्लेषण के अनुसार भारत 
मे शहरी क्षेत्रो की श्रम शक्तियों मे भी विभिन्‍न आयु वर्गों की अपेक्षा 5--29 
आयु के पुरूषो में वर्ष 4977--78 मे 40 प्रतिशत बेरोजगारी थी। जो कि 
ग्रामीण क्षेत्र से इन वर्षों मे इन्ही आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वाले पुरूषो की 
अपेक्षा अधिक बेरोजगारी थी | 


]990--9] वर्ष की तुलना मे (3 प्रतिशत) यह घटकर 
जुलाई-दिसम्बर ]99] तक 92 प्रतिशत हो गयी। 


तालिका ]8 के आकडो से यह भी स्पष्ट होता है कि इसी प्रकार 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में [5 से 29 आयु वर्ग की महिलाओ मे बेरोजगारी 
की दर वर्ष 977--78 में 85 प्रतिशत थी जो कि चालू वर्षो की तुलना मे 
अधिक थी। परन्तु वर्ष 499] मे जुलाई से दिसम्बर मे यह घटकर 8 
प्रतिशत हो गयी। जबकि (तालिका व 6) शहरी क्षेत्रों में इस आयु वर्ग की 
महिलाओ में बेरोजगारी की दर 977--78 वर्ष में 3] 4 प्रतिशत थी जो कि 
अन्य चालू वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिक थी | जुलाई से दिसम्बर ]99] के 
वर्षो मे यह 46 प्रतिशत आकलित की गयी थी | | 

इन आकडो का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त ऐसा स्पष्ट 
होता है कि भारत मे वर्ष 977--778 से जुलाई-दिसम्बर ]99] योजना की 
अवधियो में विभिन्‍न आयु वर्गों की अपेक्षा 5--29 आयु के अन्तर्गत आने 
वाले स्त्री पुरूषो मे बेरोजगारी की दर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना मे शहरी क्षेत्रों 
मे अधिक अनुमानित की गई | 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन के तालिका ]]0 के आकडो के 
अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों, मे "वर्ष 977--78 से 
जुलाई-दिसम्बर 99] तक, श्रमशक्ति मे सभी, आयुवर्ग. के अन्तर्गत आने 
वाले स्त्री-पुरूषो मे ग्रामीण क्षेत्रो की अपेक्षा शहर क्षेत्रों मे बेरोजगारी की, 
दर अधिक आकलित की गयी है। 
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तालिका -8 


भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे श्रम शक्ति मे पुरूष व 
महिलाओ की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आकडे 


पुरूष महिलए 

आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे) आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे) 
वर्ष 574 5-9 30-44 45-59 60-& [574 45729 30-44 45759 60-84 
]977-78 20 49 06 04 03 [47 85 4] 30 20 
983 28 47 05 388, 02 [42 28 05 04 06 
[987-88 32 62 09 05 05 (29 54 24 | 9 | 8 
[989-90 [9 49 05 00 06 [44 45 04 06 - 


]990-9] 06 3३2 03 0 00 | 00 | 0) 3 00 00 
09 [0 20. 2060 406 04 0 05 0]4 | 44 !6 4 (3 - 


]99] तक 
स्रोत नेशनल सैम्पिल सर्व ऑर्गनाइजेशन ']990-9] 
तालिका 4 9 
भारत के शह री क्षेत्रों में श्रम शक्ति में पुरूष व 
महिलाओं की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आंकडे 
पुरूष महिलाए 

आयु वर्ग क॑ अनुसार (सालो मे) आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे) 
वर्ष 57]4 5-9 30-44 45-59 60-74 | 574 5729 30-44 45759 60-& 
[977-78 77 [40 ॥5% ,0 [5 [78 3]4 ]04 48 22 
!9853 !06 |22 ॥|4 07 06:-[3% . जे55: | 07. 9] 
]987-88 93 ]36 ।॥2 07 4] | 4] |88 35 |] ]] 
।989-90 ।]] 97 09 09 8 | - 79 . ।7] 05 - 
]990-9 | 90 |]3 08 03 09 | 00 !392 |4 04 00 
>५ [0 00.0 |2] 92 | ] 035 02 | 40 | 6 200) - हु 
]99] तक 


स्रोत नेशनल सैम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन '990-9| 


ए 
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तालिका व.व0 


भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी आयुवर्ग के अनुसार पुरूष व 
सहिलाओं में बेरोजगारी के प्रतिशत आंकडे 


वर्ष ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र 
पुरूष महिलाए पुरूष 
]977-78 90 55 65 
983 2] ]4 59 
]987-88 28 35 6] 
]989-90 [6 () ७ 44 
]990-9 | ]3 04 45 
जुलाई से 20 08 43 
दिसम्बर 399] तक 
स्रोत नेशनल सैम्पिल सर्वे आर्ग-नाइजेशन '990-9] 


महिलाए 
02 0 
09 
83 
39 
44 
56 


अत इस दृष्टिकोण से बेरोजगारी की व्यापंकता को देखते हुए 


सरकार का यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रो से गरीबी को दूर किया 


जाए यह तभी सम्भव है जबकि रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किए 


जाए इस दृष्टि से पचवर्षीय योजनाओ तथा सरकारी स्तर पर रोजगार के 


अनेक कार्यक्रम क्रियान्चित किए गए जिनमे निम्नलिखित प्रमुख है - 


.7 बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम 


पैकेज कार्यक्रम 

गहन जिला कृषि कार्यक्रम 
जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 


काम के बदले अनाज कार्यक्रम 


(]952) 
(]957) 
(960), 
(]964) 
(]972) 
(]972) 


(ढक) 
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मरूभूमि विकास कार्यक्रम 
बद्राइसेम कार्यक्रम 

समन्चवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
नया बीस सूजत्री कार्यक्रम 

ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल 
विकास कार्यक्रम 

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार 
गारण्टी कार्यक्रम 

जवाहर रोजगार योजना 
प्रधानमत्री रोजगार योजना 
सुनिश्चित रोजगार योजना 


स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 


(]977) 
(]979) 
(]979) 
(|980) 
(]982) 


(982) 


(]983) 


(989) 
(]993) 
(]993) 


(]999) 


शोध प्रविधि 


2.0 


अध्याय 2 


शोध प्रविधि 

अध्ययन की आवश्यकता 
अध्ययन का महत्त्व 
अध्ययन के उद्देश्य 
परिकल्पनाए 

समग्र 

प्रतिदर्श 

आकडो का सकलन 
आकडो का विश्लेषण 


अध्ययन की रूपरेखा 
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अध्याय 2 


शोध प्रविधि 





2.] अध्ययन की आवश्यकता 

भारत में रोजगार के अवसर पैदा करना विकास योजनाओ का एक 
प्रमुख उद्देश्य रहा है। रोजगार चाहने वालो की सख्या मे अपेक्षाकृत वृद्धि 
के कारण बेरोजगारी की सख्या मे लगातार वृद्धि हुई है। बेरोजगारी 
व्यक्तियों का नैतिक पतन करती है और वे आत्म-सम्मान खो देते है। बडे 
पैमाने पर बेरोजगारी अनेक सामाजिक बुराइयो को उत्पन्न करती है, तथा 
अर्थतत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है अत टिकाऊ विकास को तभी 
सुनिश्चित समझा जा सकता है जबकि बेरोजगारी की भयकर समस्याओ 
पर अकुश लगाया जा सके। हमारी योजना प्रक्रियाए भी इस धारणा पर 
आधारित है कि रोजगार के अवसरो मे वृद्धि और श्रमिको की बढती हुई 
सख्या की रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताए पूर्ण हो सकेगी, इसी दृष्टिकोण 
से चूँकि अब तक बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम 
कार्यान्वित किये गये है उनका बेरोजगारी पर कितना प्रभाव पडा है इसके 
अध्ययन की आवश्यकता है विशेष रूप से जिले के सन्दर्भ मे ताकि 
सुधारात्मक कदम उठाये जा सके। 

इससे पहले कि सर्वेक्षण द्वारा इनका विश्लेषण किया जाए एक दृष्टि 
डालना होगा इस विषय के “अध्ययन के महत्त्व पर | 
24 किट उाध्ययन का महत्त्व 

आज भारत जेसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे जनसख्या की 
अधिकता के कारण बेकारी व बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बढ रही है 
जिसके फलस्वरूप गरीबी, राजनैतिक अस्थिरता, अराजकता इत्यादि के 
गम्भीर परिणाम समाज मे स्पष्ट रूप से दिखाई देते है इस दृष्टिकोण से 
प्रस्तुत विषय के अध्ययन के महत्त्व को प्राथमिकता देने का मुख्य तर्क इस 
प्रकार है कि जब अर्थव्यवस्था मे रोजगार बढता है तो आय मे भी वृद्धि 
होती है और जन साधारण की बढी हुई आय स्थानीय उत्पादित आधारभूत 
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उपभोगता वस्तुओ की माग मे वृद्धि करती है क्योकि ऐसी वस्तुए श्रम गहन 
होती है इसलिए रोजगार के अधिक सुअवसरो का निर्माण करती है तथा 
आय मे वृद्धि करती है इस प्रक्रिया के द्वारा अन्तत अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत 
उत्पादन और रोजगार के स्तरो मे वृद्धि होती है। 

रोजगार सुअवसरो का निर्माण आय के पुन वितरण के लिए अच्छा 
उपाय है। सरकार द्वारा अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का 
अभिप्राय यह है कि समाज मे आयो का अधिक प्रसार और परिणामस्वरूप 
आय का सही वितरण करना | 

इसके अतिरिक्त रोजगार के सुअवसर काम के स्थान निर्धारण से भी 
सम्बन्धित होते है अधिकतर बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों मे रहते है जिन्हे अम 
गहन तकनीक जैसे सडक निर्माण, भवन निर्माण, डेरी पालन इत्यादि के 
माध्यम से रोजगार प्रदान करने चाहिए | दूसरी ओर शहरी बेरोजगारी जैसी 
दीर्घकालीन समस्या के समाधान में श्रम व पूजी गहन तकनीक सहायक 
हुई है। 


अत उपरोक्त तथ्यो की दृष्टि से अध्ययन का विशेष महत्त्व है । 


2.3 अध्ययन के उद्देश्य 
प्रस्तुत अध्ययन मे निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए है-- 
] रोजगार परक कार्यक्रमो के कार्यान्वयन की समीक्षा करना | 
2 लक्षित परिवारों की सामाजिक एव आर्थिक स्थिति का दिग्दर्शन 
करना | 
3 ग्रामीण बेरोजगारी पर रोजगार कार्यक्रमो के प्रभाव का मूल्याकन 
करना | 


4 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत लक्षित परिवारों की आर्थिक 
स्थिति का आकलन करना | 

5 रोजगार कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में उत्पन्न बाधाओं इत्यादि 
का विश्लेषण करना | 

6 ग्रामीण जनता एव कर्मचारियो के रोजगार कार्यक्रमो के प्रति 
दृष्टिकोण का अध्ययन करना | 

7 रोजगार कार्यक्रमो को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के 
लिए नीति-परख सुझाव प्रस्तुत करना | 
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2.4 परिकल्पनाएं 
] रोजगार परक योजनाओ से ग्रामीण बेरोजगारी नियत्रित हुई है। 
2 रोजगार परक कार्यक्रमो से ग्रामीण क्षेत्रों मे मजदूरों का पलायन 
रूका है। 
3 रोजगार परक कार्यक्रमो से मजदूरों की आर्थिक स्थिति मे सुधार 
हुआ है। 
+ रोजगार योजनाए सुचारू रूप से कार्यान्वित की गई है। 
5 रोजगार योजनाओ के लिए वाछित वित्तीय एव भौतिक ससाधन 
उपलब्ध कराए गए है। 
८ कक. समग्र 
इलाहाबाद जनपद को भौगोलिक दृष्टिकोण से तीन समभागो मे 
बाटा गया है-- 


| जमुनापार समूृभाग 


[>> 


द्वाबा सम्‌भाग 


(+3 


गगाधार समभाग 


जनपद के ये तीनो सम्‌ृभाग सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न 
है । अत रोजगार-परक कार्यक्रमो का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए 
जनपद के इन तीनो भागो को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक सम्‌भाग से 
औसत दो-दो ग्रामो का चयन किया गया। चयनित ग्रामो से लाभान्वित 
परिवारों की सूचीयाँ तैयार की गई, सूचीयो मे सम्मिलित परिवारों एव उन 
परिवारों मे उपलब्ध कर्मकरो को सम्मिलित कर समग्र तैयार किया गया | 
2.6 प्रतिदर्श 


इलाहाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग मे स्थित है। इस जिले 
के ग्रामीण क्षेत्रो को 28 विकास खण्डो मे बाटा गया है। इनमे 2375 ग्राम 
सभा सम्मिलित है। इन 28 विकास खण्डों को तीन सम्‌भागों गगापार, 
जमुनापार और द्वाबा के क्षेत्रो मे विभाजित किया जाता है। इनमे गगापार 
सम्‌भाग मे आने वाले ] विकास खण्डो मे-- 
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| धनूपुर 
हजडिया 


[> 


प्रतापपुर 
सैदाबाद 
बहादुर पुर 
पफलउ॒र 
होलागढ 
बहरिया 
कौडिहार 
]0 मऊआइमा 


3 ०00 0०५४ (४/ + २ 


]] सोराव 

सम्मिलित है तथा द्वाबा समभाग मे आने वाले 8 विकास खण्ड मे-- 
!2 चायल 

3 नेवादा 

]4 मूरतगज 

5 कोशाम्बी 

]6 मझनपुर 

]7 सरसवा 

]6 कड़ा 

9 सिराथू 


और जमुनापार सम्‌भाग मे आने वाले 9 विकास खण्ड में सम्मिलित है-- 
20 चाका 

2] करछना 

22 कोधियारा 

23 जसरा 

24 शकरगढ 

25 कोरॉव 

20 माण्डा 

27 मेजा 

28 ऊरवा 
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प्रस्तुत सर्वेक्षण के लिए बहु स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का 
प्रयोग किया गया है। जिनमे प्रथम स्तर पर इलाहाबाद जनपद के तीन 
सम्‌भाग द्वाबा, गगापार और जमुनापार लिए गये। दूसरे स्तर पर प्रत्येक 
सम्‌भाग से एक-एक विकासखण्ड का चयन किया गया। तीसरे स्तर पर 
प्रत्यक विकास खण्ड से दो-दो गॉवो का चयन किया गया। जिसमे एक 
शहर के समीप और दूसरा दूरस्थ क्षेत्र मे स्थित है। चतुर्थ स्तर पर 6 चुने 
गए गॉवों मे कुल 269 परिवार पाये गये जिसमे 433 परिवार रोजगार 
कार्यक्रमो से लाभान्वित हुए, इनमे से 20 प्रतिशत नमूने के द्वारा कुल 87 
परिवारों का एक प्रतिदर्श लिया गया, जिनमे कृषक, गैर कृषक और मजदूर 
परिवार सम्मिलित थे। 


प्रत्यू्के विकास खण्ड से चयनित गॉवों के नाम इस प्रकार है-- 
. फूलपुर विकास खण्ड -- 
अ कालूपुर ग्राम 

(जिला मुख्यालय से 59 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 6 किमी ) 
ब. सिकन्‍न्दरा ग्राम 

(जिला मुख्यालय से 56 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 3 किमी ) 
2. मूरतगज विकास खण्ड 
अ. पल्हना ग्राम 

(जिला मुख्यालय से 44 किमी ब्लाक मुख्यालय से 0 किमी ) 
ब. मौली ग्राम 

(जिला मुख्यालय से 47 किमी ब्लाक मुख्यालय से किमी ) 
3. जसरा विकासखण्डड 
अ. डरादतगंज ग्राम 

( जिला मुख्यालय से 3 किमी , ब्लाक मुख्यालय से 6 किमी ) 
ब. अमरेहा ग्राम 


(जिला मुख्यालय से 2] किमी, ब्लाक मुख्यालय से 2 किमी ) 
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तालिका 2. 


नमूना चयन की प्रक्रिया 


समभाग तहसील ब्लाक चयनित... कुल कुल रोजगार चयनित 
ग्राम जनसख्या परिवार कार्यक्रमों परिवार 
से लाभान्वित 
परिवार 
गगापार फूलपुर फूलपुर  कालूपुर 2890. 42 85 !7 
सिकन्दरा 200 287 70 [4 
द्वावा चायल  मूरतगज पलल्‍्हना 2782... 397 78 ]6 
मौली 2778. 375 65 3 
जमुनापार बारा जसरा इरादतगज 2353. 366 70 !4 
अमरेहा 2266. 332 65 ]3 
कुलयोग 5075  269 433 87 
स्रोत सर्वेक्षण 
2.7 आंकड़ों का संकलन 


इलाहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे वर्ष 995 में किए गए सर्वेक्षण 
से प्रतिपादित जानकारी को आकडो के आधार पर एकत्र किया गया है, 
जिसके अनुसार इस जिले के चयनित ग्रामो मे परिवार का आकार, उनकी 
परिसम्पन्ति और आय का विवरण, स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार, 
रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार और आय सृजन के आकडे, 
ग्रामीणों एव कर्मचारियो के मन्‍्तव्य इत्यादि बातो को जाना गया। द्वितीयक 
समको का एकत्रीकरण “ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद जनपद, 
विकासखण्डो इत्यादि के आफीसियल रिकार्ड से एकत्र किया गया है। 


2.8 आकडों का विश्लेषण 


सकलित आकडो का विश्लेषण प्रमुख धन्धे, आर्थिक स्तर एव प्राप्त 
रोजगार दिवसो के आधार पर समूह बनाकर किया गया। आकडो के 
विश्लेषण मे साख्यिकीय सूत्रो जैसे औसत, प्रतिशत, चार्टस, ग्राफ, आदि 
का भी प्रयोग किया गया। तालिकाओ के माध्यम से सूचनाए प्रस्तुत की 
गयी | 
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2.9 अध्ययन की रूपरेखा 

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित अध्याय तैयार किये गए है-- 
अध्याय - 

प्रस्तावना 
अध्याय - 2 

शोध प्रविधि 
अध्याय - 3 

भारत मे रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 
अध्याय - 4 

उत्तर प्रदेश मे रोजगार परक कार्यक्रमो का दिग्दर्शन 
अध्याय - 5 

इलाहाबाद जिले की रोजगार एव आर्थिक स्थिति का निरूपण 
अध्याय - 6 

चयनित ग्रामो की सामाजिक-आर्थिक एव रोजगार की स्थितिया 
अध्याय - 7 

चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओ का दिग्दर्शन 
अध्याय - 8 

चयनित परिवारों का रोजगार ढॉचा'” 
अध्याय - 9 

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन 
अध्याय - व0 


निष्कर्ष एव सुझाव 


भारत मे रोजगार 
परक कार्यक्रमों 
का कार्यान्वयन 


3.0 
3] 


2 


0० थे 


5 


(92 (202 0 >> >> 
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अध्याय 3 


भारत में रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 
रोजगार कार्यक्रमो का महत्त्व 
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 
व्यय योजना 


भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय 
एव भौतिक प्रगति 

ग्रामीण युवा-स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 

भारत मे टद्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 

भारत मे टद्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव 
भौतिक प्रगति 

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ 
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 

भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 
वित्तीय प्रगति 

भारत मे आर एल ई जी पी के अन्तर्गत भौतिक प्रगति 
जवाहर रोजगार योजना 

भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 
भारत मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन 
की उपलकब्धियाँ 

प्रधानमत्री रोजगार योजना 

प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की 
उपलब्धियाँ 

सुनिश्चित रोजगार योजना 

भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव 
भौतिक उपलब्धियाँ | 

ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम 

भारत में ड्वाकारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक 
प्रगति 


स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 
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अध्याय - 3३ 


भारत में रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 





3. रोजगार कार्यक्रमों का मचछ्त्त्व 


वर्तमान में भारत की ग्रामीण जनसख्या देश की कुल जनसख्या की 
दो तिहाई है। इसमे एक बडा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन 
करता है। इसी कारण अब तक गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन देश की 
आर्थिक योजनाओ तथा विकास प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहा है । 
सस्‍्वतत्रता आन्दोलन के समय महात्मा गॉधी ने लिखा था--'“जिस दिन मै 
गावो से गरीबी दूर करने मे कामयाब हो जाऊँगा मैं समझूँगा कि मैने 
स्वराज प्राप्त कर लिया । पडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा 
गाधी ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए जो नीतिया बनायी 
उनमे ग्रामीण क्षेत्रो से गरीबी व बेरोजगारी दूर करने की आवश्यकता पर 
विशेष ध्यान दिया गया। बेरोजगारी के कारण गावो से शहरों की ओर 
पलायन और देहाती क्षेत्रों में गरीबी की दयनीय दशा ऐसी समस्याये है 
जिनमे सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (एनडी 
सी) ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान एव रोजगार सवर्धन हेतु उपाय 
सुझाने के लिए 99] के प्रारम्भ मे एक समिति का गठन किया था जिसने 
लगभग 0 वर्षो की अवधि मे पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
अनेक उपाय सुझाये थे | उनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है-- 


] उत्पादकता रोजगार के अतिरिक्त अवसरो का सृजन करना | 
2 द्वितीयक तथा तूृतीयक क्षेत्र की गतिविधियो का विस्तार 
करना | 


3 महिलाओ, सीमान्त कृषको और मजदूरों आदि की आवश्यकताओं 
पर पुन बल देना। 

4 श्रम बाजार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की विश्वसनीयता को 

बढाना | 

शिक्षित महिलाओ को अधिक से अधिक सख्या में रोजगार 

उपलब्ध कराना | 


१ 


6 चल रहे विशेष कार्यक्रमो का व्यापक पुनर्गठन करना | 
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अत वर्तमान सरकार ने उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए 
ग्रामीण विकास के कार्यक्रमो के खर्च मे लगातार वृद्धि की है। वर्ष 
]992-93 में ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने 50 अरब रुपये की 
धनराशि आबटित की। वर्ष 993-94 मे यह धनराशि बढकर 65 अरब 
रुपये हो गयी। चालू वित्त वर्ष ((994--95) में ग्रामीण विकास के लिए 85 
अरब रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। आठवी पचवर्षीय योजना मे 
ग्रामीण विकास कार्यक्रमो पर कुल 30 अरब रुपये की धनराशि खर्च करने 
का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यवस्था के अनुसार गरीबी व बेरोजगारी 
उन्मूलन के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबो को रोजगार और आय के 
एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम 
चलाने और स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर बढाने की आवश्यकता 
बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप देश मे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे 
रोजगार के अवसर बढाने पर योजनावधि मे अधिक ध्यान दिया गया और 
समय-समय पर रोजगार सृजित करने के विशेष कार्यक्रम चलाए गए 
भारत मे इन कार्यक्रमो के क्रियान्वयन का वर्णन प्रस्तुत अध्याय मे किया जा 
रहा है । 
3.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

ग्रामीण लोगो की आय मे वृद्धि करने व उत्पादन परिसम्पत्ति 
उपलब्ध करवाने हेतु, आई आर डी पी की शुरूआत 2 अक्टूबर 980 को 
पूरे देश में की गयी। समन्चित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पता 
लगाए गए ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के 
लिए समर्थ बनाना है। आई आर डी पी की शुरूआत इनके अन्तर्गत 
उपलब्ध कार्यक्रमों की विविधता है। प्राथमिक क्रियाए जैसे कृषि, बागवानी, 
रेशमी कीडे पालना, पशुपालन, आदि द्वितीयक क्रियाए जैसे सेवाए एव 
व्यापार क्रियाएँ, इत्यादि सम्मिलित है | आई आर डी पी के कुल परिव्यय का 
50 प्रतिशत भाग केन्द्र और शेष 50 प्रतिशत भाग राज्यो द्वारा दिया जाता 
है। यह योजना देश के सभी विकास खण्डो मे चलाया जा रहा है। 
लाभार्थियों का चयन 

लाभार्थियो के चयन मे लघु तथा सीमान्त किसान, कृषि मजदूर, तथा 
ग्रामीण कारीगर, शामिल है। गरीबी की रेखा वर्तमान में 7,000 रुपये की 
वार्षिक आय पर निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,500 
रुपये से कम और इसके साथ-साथ 6,000 रुपये तक की वार्षिक आय 
वाले परिवारों को पहले मदद दी जाती है। 
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चयनित लक्षित समूह मे लाभान्वित होने वाले परिवारों मे कम से कम 
50 प्रतिशत परिवार अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने 
चाहिए | इसके अलावा विकास प्रक्रिया मे महिलाओ की भागीदारी बढाने के 
लिए 'यह निर्णय किया गया है कि सहायता प्राप्त करने वालो मे से कम से 
कम 40 प्रतिशत महिलाए होनी चाहिए। सहायता प्राप्त करने वाले परिवारो 
मे 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलाग लोग लिए जाने चाहिए | 

सहायता देने मे फालतू भूमि के आबटियो तथा परिवार कल्याण 
कार्यक्रम के ग्रीन कार्ड धारकों के परिवारो को भी प्राथमिकता दी जाती है। 

मुक्त बधुवा मजदूरों को भी सहायता देने में प्राथमिकता दी जाती है। 
सब्सिडी की पद्धति 

इस कार्यक्रम मे सब्सिडी की पद्धति के अनुसार छोटे किसानों को 
25 प्रतिशत, सीमान्त किसानो, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरो के लिए 
33 ॥,/2 प्रतिशत और अनूसूचित जाति,जनजाति के लाभार्थियो तथा 
शारीरिक रूप से विकलागो के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। 
पूँजी निवेश 


समन्चवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि एव सम्बन्धित 
व्यवसाय के लिए 5,000,/-- रुपए तथा उद्योग-सेवा, व्यवसाय सेक्टर के 
लिए 25,000 रुपए की सीमा तक जमानत मुक्त ऋण अनुमान्य है। प्रत्येक 
दशा मे प्रति परिवार पूँजी निवेश न्यूनतम 6,000,/-- रुपए सुनिश्चित 
किया जाता है। जिससे लाभार्थी परिवार वास्तविक रूप से गरीबी की रेखा 
से ऊपर उठ सके | 
लाभार्थी सलाहकार समिति का गठन 

विशेष अभियान चलाकर न्याय, पचायत स्तर, बैक शाखा क्षेत्र, तथा 
विकास खण्ड स्तरीय, लाभार्थी सलाहकार समितियों का गठन कर लिया जाता 
है इन समितियो की यथा निर्धारित बैठके आयोजित कराकर प्राप्त सुझावो के 
अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे गुणात्मक सुधार लाया जाता है। 
खातो का संचालन, रख रखाव व सम्प्रेक्षण 

इस कार्यक्रम की समस्त धनराशि निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से 
बेको मे ही रखी जाती है। यह धनराशि डाकघर कोषागार केपीएलए 
अथवा अन्य किसी भी वित्तीय सस्था मे जमा नही की जाती हे। 
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कार्यान्वयन एजेंसी 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण 
विकास एजेन्सियो के माध्यम से किया जाता है। राज्य स्तर की समन्वय 
समिति (एस एल सी सी ) कार्यक्रम की निगरानी करती है निधियो के केन्द्रीय 
अश को रिलीज करने, नीति बनाने, समूचा मार्गदर्शन करने तथा कार्यक्रम 
की निगरानी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास 
मत्रालय की है। 

आई आर डी पी योजना के अन्तर्गत दो और सहायक कार्यक्रम 
चलाए गए इनमे स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवको को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), 
तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे महिलाओ एव बच्चो के विकास का कार्यक्रम (ड्वाकारा), 
सम्मिलित है । 


3.2. भारत में समन्चित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
प्रस्तावित व्यय योजना 


भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय 
व्यय योजना, तालिका 3] मे प्रदर्शित की गई है इन आकडो के अनुसार 
वर्ष 985--86 मे केन्द्र सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 
लिए 2]2 50 करोड रुपए का व्यय प्रस्तावित किया था, जो कि वर्ष 
]986--87 मे बढकर 287 50 करोड रुपए हो गया | इन आकडो से यह भी 
ज्ञात होता है कि वर्ष 985--86 से 99-92 योजनावधि के अन्तर्गत 
केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रस्तावित व्यय में लगातार वृद्धि 
हुई है, इस वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 99]--92 में 390 40 करोड रुपये के 
व्यय हेतु बजट प्रस्तावित किया गया । 

वर्ष 4985--86 को मूल वर्ष मानकर 986-87 मे केन्द्र सरकार की 
प्रस्तावित व्यय 287 50 करोड़ रुपये के लिए 35 29 सूचकाक आकलित 
किया गया था प्रत्येक वर्ष मे केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्तावित व्यय मे 
निरन्तर वृद्धि के कारण वर्ष 99]-92 मे 39040 करोड रुपये व्यय के 
लिए 83 72 के सूचकाक मे वृद्धि हुई | उपरोक्त विश्लेषण को लेखाचित्र--6 


के माध्यम से भी दर्शाया गया हे। 


भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना 


वर्ष 


[9865-86 
[9806-87 
[98/-88 

| 9886-89 
|989-90 

| 9900)--9 | 
49947592 
* [097-98 
* [0998-99 


स्रोत ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट -- 99]-92' 


*आर्थिक सर्वेक्षण - [998--99 


भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना 


लेखाचित्र -6 


900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 


400 


4985-86  4986 87 


4988-89 
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तालिका 3 


प्रस्तावित व्यय (करोड रु मे) 


(2907070५९0 0छ90939 तापाए) 


2, 3() 
26/ 50 
320 25 
355 00 
390 00 
39000 
39040 
0]] 00 


800 00 


989-90 


(मूल वर्ष 985-86) 


सूचकाक 


(॥0८४ 'षगयएंटा) 


00 00 
8 2, 
[50 7] 
[67 06 
[63 53 
[83 53 
00 3 / 2 
267 52 
3/047 


997-98 


[69] 


3.2.2 भारत में समन्वितत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्लर्गत 
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 


तालिका 32 मे प्रदर्शित, भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
की वित्तीय एव भौतिक प्रगति के आकडो से यह स्पष्ट होता है कि सरकार 
द्वारा इस योजना को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 985--86 मे 
+07 36 करोड़ रुपए के आबटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमे से 
+4 ]0 करोड़ रुपए व्यय हुए जो कि व्यय का 08 28 प्रतिशत था। वर्ष 
।986--87 मे 543 83 करोड रुपए लक्ष्य के विरूद्ध 63 38 (]2 79 
प्रतिशत) करोड रुपए व्यय हुए। इस प्रकार सातवीं पचवर्षीय योजना 
(]985-90) की अवधि तक वित्तीय प्रगति के आबटन लक्ष्य एव पूर्ति मे 
निरन्तर वृद्धि हुई, परन्तु वर्ष 990-9] मे वित्तीय आबटन मे कुछ कमी के 
कारण 747 3] करोड रुपये लक्ष्य के विरूद्ध 80949 (]08 32 प्रतिशत) 
करोड रुपये व्यय हुआ जो कि लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 990-9] की 
तुलना मे, 499]--92 में इस योजना में व्यय धनराशि कम होकर 773 09 
(09 87 प्रतिशत) करोड रुपए हो गयी, क्योकि लक्ष्य 703 6] करोड रुपये 
अर्थात्‌ वर्ष 4990-9] की लक्ष्य की तुलना मे (747 3] करोड़ रुपये) कम 
निर्धारित किया गया। 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति के उद्देश्य से जिन परिवारों 
को सहायता दी गई थी, उनमे वर्ष 985--86 मे 247। लाख सहायता 
दिए जाने वाले परिवारो के लक्ष्य के विरूद्ध 306। लाख परिवारों को 
सहायता की उपलब्धि प्राप्ति हुई जो कि इस उपलब्धि का 23 87 प्रतिशत 
थी | तालिका मे प्रदर्शित आकडो व लेखाचित्र 7 से यह भी स्पष्ट होता है 
कि वर्ष 985--86 से 987--88 तक सहायता दिए जाने वाले परिवारो के 
लक्ष्य एव उपलब्धियो मे वृद्धि हुई थी। परन्तु वर्ष 4988--89 से 99-92 
तक इन भौतिक प्रगति मे कुछ कमी हुई, जिसके फलस्वरूप वर्ष 99]--92 
की योजनावधि मे 22 52 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने के लक्ष्यों 
के विरूद्ध 25 37 अर्थात्‌ 2 65 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई | 

उपर्युक्त जानकारी से यह भी ज्ञात होता है कि इस भौतिक प्रगति 
की उपलब्धियो मे कमी का कारण यह है कि वर्ष 99]-92 मे वित्तीय 
लक्ष्य कम निर्घारित किया गया था | 
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, इस कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियो की तालिका 33 के आकडो के 
अनुसार 980-85 वर्ष के अन्तर्गत आबटन राशि का लक्ष्य ,766 8 
करोड़ रुपए आकलित किया गया | जबकि खर्च ,66] 7 करोड़ रुपए ही 
हुआ (व्यय का 94 02 प्रतिशत)। इन वर्षो मे ही कार्यक्रमो के सचालन के 
लिए 3,0] 6] करोड़ रुपए कार्यवृत ऋण उपलब्ध किया गया था। वर्ष 
]985--90 की कुल अवधियो के अन्तर्गत आबटन धनराशि का लक्ष्य 
3,000 29 करोड़ रुपए के विरूद्ध 3,35 82 करोड (]05| प्रतिशत) 
रुपए व्यय हुए इनमे कार्यवृत्त ऋण की मात्रा 5,372 53 करोड़ रुपए 
उपलब्ध थी। वर्ष 4992--93 और ]993-94 मे आबटन धनराशि का लक्ष्य 
662 22, ,089 90 करोड़ रुपए के विरूद्ध वर्ष 992-93 मे 693 08 
(]0+6 प्रतिशत) करोड़ रुपए व्यय हुआ | 


तालिका 34 में योजना आयोग, भारत सरकार '994-95', की 
रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियो के स्पष्टीकरण के 
द्वारा वर्ष 4980--85 से ]985--90 की कल अवधियो में क्रमश 5] 02, 
]5] 38 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 65 62, 
]8] 77 की उपलब्:धि प्राप्त हुई, जो कि इन उपलब्धियों की क्रमश 09 
67 प्रतिशत, 720 07 प्रतिशत थी। आठवी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
वर्ष 4992--93 से 993-94, और 994-95 (नवम्बर ]994 तक) इन 
तीन वर्षो के आकडो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इन तीन वर्षो के 
अन्तर्गत सबसे अधिक भौतिक प्रगति वर्ष 4993--94 योजनावधि मे लक्ष्य 
2573 लाख के विरूद्ध 2538 लाख की उपलब्धि प्राप्त हुई यह 
उपलब्धि 98 64 प्रतिशत थी । वर्ष 4994--95 मे यह घटकर 46 86 प्रतिशत 
हो गई | इसमे केवल 2] 5 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 99] लाख परिवारों को 
ही सहायता प्रदान की गई। इस योजना की वित्तीय एव भौतिक 
उपलब्धियो (। अप्रैल 99 से 3] मार्च 4992 योजना अवधि) के अन्तर्गत 
वित्तीय आबटन राशि 543 83 करोड़ रुपए लक्ष्य के साथ 3758] करोड 
रुपए की उपलब्)ि प्राप्त हुई । जो कि उपलब्धियों का 69 0 प्रतिशत थी | 
इस आबटन धनराशि मे से केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त 2773 करोड 
रुपए लक्ष्य के विरूद्ध 27876 करोड रुपए की उपलब्धि (व्यय का 00 
54 प्रतिशत) को आकलित किया गया। इसी समयावधि के अन्तर्गत इन 
कुल वर्षों मे अनुसूचित जाति,जनजाति के प्रतिशत परिवारों को दी जाने 
वाली सहायता से 3000 लाख लक्ष्य से अधिक 4] ]2 लाख की 
उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 4995--96 मे 2050 लाख परिवारों को सहायता 


प्रदान की गई जिसे 92 प्रतिशत आकलित किया गया है। (तालिका 3 4) 
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तालिका 3 2 


भारत मे समन्वित ग्राम विकास योजना की वित्तीय एव भौतिक प्रगति 
(985-86 से 99]-92 तक) 


वित्तेय प्रगति भौतिक प्रगति सहायता दिए 
जाने वाले परिवार लाखो मे 
वर्ष लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत लक्ष्य. पूर्ति प्रतिशत 
(करोड रु) (करोड रु) 
2 उे 4 5 6 7 
[985-86 407 36 “44] |0 [06 26 24 7| 306।| ]23 87 
|[०80-8/ 543 ७३ 0]3 38 |[ [2 /9 34 979 37 47 ]0/ 06 
[987-88 0]3 ३36 हल ]]86 59 39 64 42 47 ।07 3 
|[98७-७५० 80867 95 7668 47 ]]] /0 3] 94 37 72 ]6 09 
|०089-90() /5./ /.) 765 4३ [02 37 29 (099 33 5] ]]5 ]9 
[990)-५9 | 7+/ ३3! 8009 49 [08 32 237] 26 96 422. 2.3 
|99]-92 703 6] 773 09 ]09 87 22 0000, ४20 30 ]2 65 


स्रोत. #गापव।! रि०००7 ए 6 शीयापाए ए रिए्ा४ 0०५९।०७॥7०॥ 99] हक “ 
भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति 
लेखाचित्र 7 


440 00% 


20 00% 
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00 00% 
80 00% 
60 00% 
40 00% 
20 00% 


0 00% 


4985-86 4986-87 4987-88 4988-89 4989-90 4990-94 4994-92 4995-96 
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तालिका 3 3 


भारत मे आई आर डी पी की वित्तीय उपलब्धिया 
(980-85 से 997-98 तक) 





स्रोत. 000व्गाशला। ण वतवाब ?]क्षागगाह (एड '995-96' 


अवधि आबटित राशि पूर्ति प्रतिशत कार्यवृत्त ऋण 
का लक्ष्य (करोड रु मे) (करोड रु मे) 
[ है उे 4 5 
]980-85 [,/,66 8| [,0,6] |7 94 02 3,0] 6] 
]985-90 30,00 27 3,3,5 82 [[05] 5,372 53 
|992-93 0802 22 093 06 ]04 66 ,036 80 
993-9- [,089 90 पर - 0 
| 994-95 रे [२७ - हर 
[०५ 99+4- 
# [99/-98 [45 26 54[ 67 3/24 - 
स्रोत (70 एशा।।ध।शा। 0 7709 7] शा।29 (07॥750॥ '।994-95' 
मझ 007070 80५८५ - '(998-99' 
तालिका 3 4 
भारत मे आई आर डी पी की भौतिक उपलब्षियों 
(980-85 से 995-96 तक) 
भौतिक प्रगति - सहायता पदत्त परिवार 
(लाख मे) 
अवधि लक्ष्य उपलब्;धि प्रतिशत 
[960-85 [5] 02 65 62 ]09 67 
[965-90 5] 36 8] 77 [20 07 
|992-93 ]8 75 20 09 0 35 
[993-94 20:50) 25 38 98 64 
994-95 2 35 99] 406 86 
[995-96 22 [5 2050 92 55 
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3.3 ग्रामीण युवा-स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(ट्राइसेम) 


ग्रामीण युवाओ के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टद्राइसेम) 
समन्चवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक अग है, जिसका 
सूत्रपात ग्रामीण क्षेत्रो मे बढती हुई बेरोजगारी को ध्यान मे रखते हुए भारत 
सरकार व प्रदेश सरकार के 50 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 
]979--80 से देश के समस्त विकास खण्डो मे स्वत रोजगार स्थापित 
करने हेतु लागू किया गया था। 


उद्देश्य 


इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमान्त कृषको, खेतिहर ग्रामीण शिल्पकारों, 
तथा ग्रामीण नवयुवको को जिनकी आयु 8 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा 
जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो को उत्पादक तकनीकी 
का प्रशिक्षण दिया जाता है। 


लाभार्थियों का आच्छादन 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के जनपदों मे 52 प्रतिशत, 
तथा उत्तराखण्ड जनपदो में 30 प्रतिशत, अनुसूचित जाति,/जनजाति के 
लाभार्थियों एव समस्त जनपदो में 40 प्रतिशत महिलाओ जिसमे से 60 
प्रतिशत महिलाए अनुसूचित जाति,/जनजाति की होगी तथा 3 प्रतिशत 
शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्तियों का न्यूनतम आच्छादन किया जाता है | 


प्रशिक्षार्थियों की चयन प्रक्रिया 


द्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियो के चयन के समय निम्नलिखित 
बिन्दुओ मे अकित शर्तों, प्रतिबन्धो तथा प्राविधानो का अनुपालन किया 
जाता है । 


] ड्स योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की सहायता 
पहले करना है अत जिन परिवारों की आय 6000,/-- रुपए 
वार्षिक के अन्दर है उन्हे द्राइसेम योजना मे पहले चयन कर 
वरीयता दी जानी चाहिए | 
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2 चयन करते समय महिलाओ, अनु जाति,जनजाति युवक 
युवतियों, विधवाओ, परित्यक्ताओ, विकलाग आदि को प्राथमिकता 


दी जाती है। 
3 एक परिवार से केवल एक ही सदस्य चयन किया जाता है । 
है चयन करते समय प्रशिक्षार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को 


दृष्टि में रखना आवश्यक है। 
प्रशिक्षण अवधि 


सामान्यत॒ प्रशिक्षण की अवधि 6 माह अधिकतम होती है किन्तु 
प्रशिक्षण विशेष की आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तरीय समन्वय 
समिति के अनुमोदन से यह अवधि बढाई भी जा सकती है। 
वित्तीय सहायता 
छात्रवृत्ति 


प्रशिक्षण अवधि के अन्तर्गत प्रशिक्षा्थियों को 450,-- रुपए प्रति माह 
की दर से छात्रवृत्ति देय होती है। यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था किसी दूरस्थ 
क्षेत्र 5 किलोमीटर बाहर क्षेत्र मे की जाए तो वह 250,/-- रुपए प्रतिमाह 
और वह छात्रावास की सुविधा का लाभ न उठाना चाहे तो उसे प्रतिमाह 
300,- रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी | 
अनुश्रवण 


द्राइसेम योजना के क्रियान्वयन एव प्रगति की समीक्षा के लिए 
जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में एक ट्राइसेम उप समिति 
का गठन किया जाता है। 


इस समिति मे निम्नलिखित सदस्य होगे 

] जिलाधिकारी--अध्यक्ष 

2 अपर जिलाधिकारी (परि) परियोजना निदेशक 
जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक 

लीड बैक के अधिकारी 

जनपद स्तरीय प्रशिक्षण सस्थानो मे प्रधानाचार्य 
जिला सेवायोजन अधिकारी 


(५४ औ + ५» 


इस उपसमिति का कार्य, ट्राइसेम सम्बन्धी सभी विषयो पर मार्ग 
निर्देश देना तथा प्रशिक्षण कार्य का अनुश्रवण करना है। 
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3.3.4 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 

भारत मे द्राइसेम योजना को, विभिन्‍न वर्षों मे भारत सरकार व प्रदेश 
सरकार द्वारा 50. 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 
तालिका, 35 के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 985--86 मे इस कार्यक्रम पर 
कुल 9 97 करोड रुपए के व्यय को आकलित किया गया था। जिसमे 
केन्द्रीय और राज्याश व्यय क्रमश 062 (3]] प्रतिशत), 9 35 (96 90 
प्रतिशत), करोड़ रुपए है। 


इस कार्यक्रम के विकास के लिए समय-समय पर वित्तीय प्रगति मे 
वृद्धि की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 9992 मे केन्द्रीय अश 800 
([6 39 प्रतिशत) और राज्याश 4079 (83 60 प्रतिशत) करोड रुपए व्यय 
हुआ, जो कि कुल मिलाकर व्यय की हुई धनराशि का 4879 करोड रुपए 
होता है| उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुई वित्तीय प्रगति को लेखाचित्र-8 
मे प्रदर्शित किया गया है। 


तालिका 3 5 
भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (985-86 से 998-99) 
वर्ष केन्द्रीय अश शज्याश कुल व्यय 
(करोड रु ) (करोड रु ) (करोड रु ) 
] 2 उ 4 
[985-86 062 9 35 9 9/ 
0 .44) (96 90) (| (00 00) 
]9866-67 4 93 ]7 53 22 46 
(2] 95) (४6 05) (|00 00) 
[98 /-66 433 20 5 24 06 
(]6 35) (8[ 65) ([(00 00) 
[9886-69 6089 23 586 3047 
(22 6!) (// 39) (|(0 00७) 
[989-90 654 24 73 3 2 
(20 9]) (/9 09) (|()0 000) 
[990-9] 44] 26 20 326] 
(]3 52) (86 48) (]00 00) 
[99] -9:2 68 00 40 /9 46 /9 
(।6 39) (83 60) (]00 00) 
[9986-99 45 00 44 /6 89 76 
(50 2) (49 06) ((000 00) 
स्रोत 8॥704/ (२८००॥ 06 [॥6 शा]]५॥9५ 0[| रिएा३। [26५८।077670 99[-92 
]१०ए०!९० [० - 46, ? ४०0 36 
नोट. (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है) 
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भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (985-86 से 998-99) 
लेखाचित्र 8 


न के अर न शक 2 ली लक 
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3.3.2 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


भारत मे ट्राइसेम योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत जेसा कि 
बताया जा चुका है कि इस कार्यक्रम मे प्रशिक्षार्थियो के चयन के समय 
विभिन्‍न शर्तों, प्रतिबन्धो, तथा प्राविधानो का अनुपालन किया जाता है। इस 
योजना के अच्तर्गत प्रशिक्षित व कुल कार्यो मे लगे युवाओ के अकित 
आकडे एवं उनके प्रतिशत की जानकारी तालिका 36 से प्राप्त होती है अ५ 
ययनोपरान्त आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 985-86 के 
वर्षो मे प्रशिक्षित युवाओं की सख्या .77,.50 लाख थी, जिसमे से कुल 
कार्यो मे 99,383 युवा लगे हुए थे, जो कि कुल कार्यो में लगे युवाओं का 
55 99 प्रतिशत आकलित किया गया | 


इस प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त (तालिका 3 8) यह भी ज्ञात हुआ 
कि कूल कार्यो मे लगे 99383 युवाओ में इसी वर्ष इसमे से 82,028 अर्थात्‌ 
82 55 प्रतिशत युवा स्वरोजगार मे, तथा 7,355 (7 46 प्रतिशत) मजदूरी 
रोजगार मे लगे हुए थे। 
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विभिन्‍न वर्षो मे आकडो के अध्ययन के अनुसार वर्ष 985--86 से 
]99]--92 तक प्रशिक्षित युवाओ की सख्या मे वृद्धि हुई, जबकि 990--9] 
में 2.36,77 लाख युवाओ को कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, और 
[,.65,278 लाख (69 98 प्रतिशत) युवा कुल कार्यो मे लगे हुए थे, वही वर्ष 
।99]-92 मे 2 97,347 लाख प्रशिक्षित युवाओं की सख्या मे वृद्धि तो हुई, 
परन्तु कुल कार्यो मे कुछ कम, ,6,993 युवा लगे हुए थे, अर्थात्‌ 54 47 
प्रतिशत | 

तालिका 38 के विश्लेषण के अनुसार [990-9] मे ,23,785 युवा 
स्वरोजगार में अर्थात्‌ 7489 प्रतिशत और 4,493 (26 0 प्रतिशत) 
मजदूरी रोजगार मे कार्यरत थे, कुल मिलाकर ,65,278 युवा कल कार्य 
मे लगे हुए आकलित किये गये है। जबकि ]99]--92 मे स्वरोजगार और 
मजदूरी रोजगार मे लगे युवाओं की सख्या कम आकी गयी थी, इसका 
कारण यह था कि कुल कार्यो में लगे युवाओ की सख्या कम थी, अर्थात्‌ 
,6],993 लाख थी। 

तालिका 3 7 वर्ष 992-93 में 276, 993-94 में 304, 994-95 
मे 322, लाख युवा प्रशिक्षित किये गये थ| अत इस कार्यक्रम की प्रशिक्षण 
व्यवस्था का अनुमान वर्ष 985--86 से 99]-92 तक के लेखाचित्र-9 के 


माध्यम से भी लगाया जा सकता हेै। 


[78] 


तालिका 3 6 


भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ मे से कुल कार्यो मे लगे युवाओ के 
आकडे एवं उनका प्रतिशत (985-86 से 995-96) 








स्रोत 


वर्ष प्रशिक्षित युवाओं कुल कार्य; प्रतिशत 
की सख्या मे लगे युवा 

] 2 है 4 

|985-86 [,77,50 99,383 55 99 
[986-87 ],84,598 [,06,4|2 57 64 
[98/-88 | ,96, [45 [,25,90 04 9 
| 9888-89 2 है कह [,32, /43 3७ 47 
|989-90 >2, |0,057 |,30,68 | 02 03 
[990-9] 9. 36,].77 ,65,278 69 98 
[99 |-92 2,97,347 [,6,993 54 47 
[993-94 3,03,82 | ,50,923 49 67 
|99-4-95 2,8 | ,874 ],3],43] 46 62 
[995-96 2,9,450 [,4 [, [05 8 4] 


- थयययएवं रिट00 ०0 ही श॥५५ 0[ रिपावों च22ए८७०छाला 99-92, [40]6 [४० 
[0 [-[0+4, |995-96 [५0|९ |४० 40, 


भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ मे से कुल कार्यो मे लगे युवाओ के 


लेखाचित्र १ 
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प्रतिशत वर्ष (985-86 से 995-96) 


994-92 4993 94 


ध॑ं च्ज्ँ ) भ्ज्ँ 
च्ज 5 धर 
। 4 कि 
८. 
की | 
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994-94 4995-96 


[79] 


तालिका 37 
भारत मे ट्राइसेम योजना की उपलब्धियाँ (992-93 से 997-98) 


अवधि प्रशिक्षित युवा (लाखो मे) 
992-93 276 
[993-9+ 3 04 
994-95 322 
[99/-98 4] 5 





स्रोत योजना आयोग भारत सरकार 
तालिका 3 8 


भारत मे ट्राइसेम योजना मे भौतिक प्रगति के अन्तर्गत (985-86 से 995-96) स्वरोजगार 
और मजदूरी मे लगे व्यक्ति के ऑकडे एव उनका प्रतिशत 


'जाााााआआ७७७॥७७७७७॥७॥७७७७७७७॥७७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७॥/७७॥७॥/ए७॥श७॥७७७७७७॥७/७७७एएन"श/श/॥शशआआआ/॥७ल्‍७७७्७७७७७७७७४७७७७७७७७४७७४७७७७७ए्॑श्ंणणााााााााााााइआ३ 93 म इसका लललल अल लललललललमललल अल आल लबलइब लुक जज ला हल थक लक बल इनुललनननलनललनल सबब आल चल लललइलुललल  नननूनललअईलबल 


प्रशिक्षित युवाओं मे कार्य मे 


लगे व्यक्ति 
अवधि स्वरोजगार मजदूरी कुल 
रोजगार 
[985-86 82028 /0002) 99303 
(0.2 >>) (/ 46) (|00 00) 
[980-687 88536 | 7674 ।060442 
(७3 20) (|0 /9) (| 00 00) 
[96 /-86 99866 20042 [259]0 
(४ 5203] (20 66) (| 00 (00) 
[9868-69 व आओ 34970 [32745 
(73 66) (20 34) (00 00) 
[969-90) 95627 34634 | 3068 | 
(00030) (20 07) (00) 00) 
[990-9 | [23785 4493 ]65278 
(/+ 69) (23 0) (|00 00) 
]99 ]-92 0 5 46220 ]6993 
(/| 47) (26 53) (00 00) 
[9993-94 [0799 43004 [50923 
(7| 30) (26 49) (00) ७0) 
[994-95 86-406 44965 [3]43| 
(05 78) (34 2) (00 00) 
[9935-96 92035 48430 [44]05 
(05 60) (34 33) (।00 00) 





स्रोत 3॥700 (२९००॥ ० पी शी7आ५79 0 रियर [00ए2[0॥07 99-92 995-96 [90]८ 
[० 46 ? [४० 36 ]30|6 ।४० 0|-[04 


नोट- (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे है॥) 


[60] 


3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 


राष्ट्रीय ग्रामोण रोजगार कार्यक्रम को अक्टूबर 980 मे पूर्णत चलाए 
गए कार्यक्रमों जैसे-ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के लिए 
त्वरित योजना, प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और काम के बदले 
अनाज कार्यक्रम से प्राप्त हुए अनुभवों के साथ लागू किया गया था। 


3] मार्च 498] के अन्त तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के 
लिए केन्द्र सरकार ने पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता दी थी। --4--8 से यह 
कार्यक्रम छठी पचवर्षीय योजना का एक नियमित अग बन गया था, तब से 
इसे केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप मे केन्द्र और राज्यों के बीच 50--50 
अनुपात के आधार पर चलाया जाता रहा। छठी पचवर्षीय योजना मे इस 
कार्यक्रम के लिए कूल 620 करोड रुपए का प्रावधान किया गया था, इस 
कार्यक्रम को 20 सूजी कार्यक्रम में भी सम्मिलित कर लिया गया था। 
उद्देश्य 

इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख उद्देश्य रखे गये थ-- 

] ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्परोजगार वाले व्यक्त्तियो, 

पुरूषो तथा महिलाओ दोनो के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार 
का सूजन करना | 


[> 


ग्रामीण आधारभूत ढॉचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ 
सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना | 


ग्रामीण गरीबो के पोषाहार स्तर तथा रहन सहन के स्तर मे 


(») 


सुधार करना | 
संगठनात्मक ढॉचा तथा निगरानी 


केन्द्र स्तर पर समिति 

कार्यक्रम के निगरानी हेतु एक केन्द्रीय समिति गठित की गई थी | 
राज्य स्तर पर समिति 

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की आयोजना कार्यान्वयन तथा निगरानी 
आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय 
समन्वय समिति की थी। 
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जिला ग्रामीण विकास एजेसी 

कार्यक्रम की आयोजना समन्वय पर्यवेक्षण तथा निगरानी से 
सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सियो को 
सौपी गयी थी | 
सजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण 

एन आर ई पी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरो को खाद्याननो का वितरण 

निम्न निर्देशों के अनुसार किए गये थे-- 

] राज्य, केन्द्र शासित क्षेत्रो को मजदूरो को खाद्याननो के वितरण 
मे सभी स्तरों पर पर्याप्त निगरानी रखनी चाहिए जहाँ तक 
सम्भव हो खाद्याननो का वितरण उचित दर दुकानो के माध्यम 
से किया जाना चाहिए | 


2 भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्यान्नो को उठाने और 
उन्हे कार्य-स्थलो तक ले जाने की व्यवस्था इस तरह की 
जानी चाहिए कि इस पर परिवहन लागत कम से कम आए | 


मजदूरी का भुगतान 


निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी 
के कुछ भाग का भुगतान खाद्याननो मे तथा शेष भाग का भुगतान नगदी मे 
किया गया, मजदूरी के एक भाग का भुगतान प्रति व्यक्ति प्रति दिन | 
किलोग्राम खाद्याननों मे किया गया और शेष धनराशि का भुगतान नगद 
किया गया था। 

जहॉ किसी कारण से मजदूरी का भुगतान खाद्यान्नों में करना सभव 
न हो वहॉ पूरी मजदूरी का भुगतान नगद किया जाता था, मजदूरो को 
मजदूरी का भुगतान शीघ्र किया जाने और किसी भी हालत में एक सप्ताह 
से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेन्सी 
मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थी। 
अकुशल कार्य के लिए दी जाने वाली मजदूरी उस क्षेत्र के लिए लागू 
अकुशल मजदूरो के लिए निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरों के बराबर थी 
जहाँ कार्य किया जा रहा था। 


कुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी वह होगी जो या तो 
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न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन उस कार्य के लिए निर्धारित की गई 
थी अथवा लोक निर्माण विभाग, सिचाई, वन, आदि जैसे विभागों द्वारा नि६ 
रिलत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो के अभाव मे जिला 
ग्रामीण विकास एजेन्सी इस आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
के अन्तर्गत कार्यो के लिए दरे निर्धारित कर सकती थी | 


कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्य 


उन निर्माण कार्यो की सूची दी गई है जो एन आर ई पी कार्यक्रम के 
अन्तर्गत शुरू किए गये थ-- 


| 


[> 


सरकारी तथा पचायतो आदि की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक 
वानिकी कार्य, सडको के दोनो किनारो पर पौधे लगाना, नहरो 
के तटो पर रेलवे लाइनो आदि के साथ-साथ बेकार पडी 
भूमि पर पौध रोपण जिनमे ईघन, चारे तथा फलदार पेड 
शामिल थे। निजी भूमि पर पौधे लगाने हेतु पौधाकुरों का 
वितरण, उनकी बिक्री, बशर्ते कि उनकी बिक्री--आय सम्बन्धित 
जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियो के खाते मे डाली जाए तथा 
उन्हे एन आर ई पी कार्यक्रम के कार्यो मे दुबारा लगाया जाए । 
अनुसूचित जातियो»/अनुसूचित जनजातियो को सीधे लाभ 
पहुँचाने वाले निर्माण कार्य जैसे भूमि विकास, आवास का 
निर्माण, पेयजल के कुँए आदि | 

जल सचयन डढॉचो का निर्माण अर्थात मानवीय उपयोग अथवा 
पशुओ के लिए जल उपलब्ध कराने, मछली पालन, आदि को 
विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण | 

भूमि सरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना | 

सस्‍्कूलो औषधालयो पशु चिकित्सा केन्द्रों बालवाडी, भवनो, 
पचायत घरो, सामुदायिक केन्द्रों, ग्रामीण बैको के आवास के 
लिए भवनो, गोशालाओ, सामुदायिक मुर्गी पालन, तथा सुअर 
पालन गृहो, नहाने तथा कपडा धोने के प्लेट फार्मा, सामुदायिक 
बायो-गैस सयत्रो, बीज, कीट नाशक दवाइयो, उर्वरको, इत्यादि 
को रखने हेतु भण्डारो का निर्माण | 

भूमि को समतल बनाने, जल निकासी नालियो, खेत की 
नालियो, आदि का निर्माण कार्य | 
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एन आर ई पी कार्यक्रमों के निष्पादन एव कार्यान्वयन के लिए इन 
कार्यक्रमों मे पचायती राज सस्थाओ, स्वैच्छिक सगठनो औद्योगिक गृहो 
आदि की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था ।| 


3.4.॥ भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय 
एव भौतिक प्रगति 


भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की छठी पचवर्षीय 
योजना में अर्थात्‌ वर्ष 980--8] से 984-85 के अन्तर्गत लक्ष्य के 
अनुसार कुल मिलाकर 2,473 ]] करोड रुपए ,.643 78 करोड़ रुपए व्यय 
हुए जो कि कुल व्यय का 74 55 प्रतिशत (तालिका 3 0) प्राप्त होता है। 
इस योजनावधि में भौतिक प्रगति के उद्देश्य से ग्रामीणों को रोजगार सृजन 
में कुल ,774 37 मिलियन मानव दिवस की उपलब्धि इस कार्यक्रम से 
प्राप्त हुई थी, जिसमे व्यय प्रति रोजगार दिवस से 040 रूपए आकलित 
किया गया | 


(तालिका 39) आकडो के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 985--86 मे 
कुल मिलाकर 553 46 (]00 00 प्रतिशत) करोड रुपए ससाधनो के लिए 
प्रस्तावित किए गए जिसमे केन्द्रीय अश 229 73 (4 54 प्रतिशत) खाद्यान्न 
मूल्य पर 96 00 (7 35 प्रतिशत) और राज्याश 227 53 (4] ]] प्रतिशत) 
करोड रुपए था। जबकि इसी वर्ष लक्ष्य के विरूद्ध कुल 622 35 करोड 
रुपए रिलीज किए गए | आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 
]985--86 से 987--88 योजनावधि के अन्तर्गत ससाधनो पर प्रस्तावित 
धनराशि से कुछ अधिक धन रिलीज किए गए थे। परन्तु वर्ष 988--89 मे 
ससाधनो पर 935 46 करोड रुपए प्रस्तावित धनराशि से कुछ कम 869 60 
करोड़ रुपए ही रिलीज हुए, इस प्रस्तावित राशि में से केन्द्रीय अश 
407 20 (43 53 प्रतिशत) खाद्यान्न पर ]23 56 (32] प्रतिशत) राज्याश 
404 70 (43 26 प्रतिशत) करोड रुपए आकलित किया गया था । 

उपरोक्त आकडो के मूल्याकन के उपरान्त यह कहा जा सकता है 
कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से वित्तीय लक्ष्यों मे वृद्धि के 
प्रयास किए गए क्योकि जहॉ छठी पचवर्षीय योजना मे कुल 2,473 [] 
करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे वही सातवी योजना मे यह बढकर 


3,]]7 84 करोड़ रुपए हो गया था। 
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तालिका 3 9 


भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज वित्तीय एव भौतिक प्रगति 
(985-86 से 988-89) 
रिलीज अश (करोड रुपए मे) 





वर्ष केन्द्रीय अश . खाद्यान्‍्नो राज्याश कुल 
के मूल्य 

] है उ 4ध 5 

[9853-686 229 75 |36 57 236 03 022.30 
(36 92) (2] 94) (4] 3) (]00 00) 

[980-867 >+9 80 349 0] 204 57 863 36 
(28 93) (40 42) (30 64) (]00 00) 

[98 /-७७ ०६ हे ह 2/2 04 399 52 [034 09 
(35 09) (26 29) (38 6]) (]00 00) 

[988-89 386 36 92 70 390 54 869 60 
(44 43) ([0 66) (44 9]) (]00 00) 


स्रोत... गए रिएछणा 0 6 जाए, 0 रिप्राव। 02९ए८।०७ए०ा 790!० २० 46 9 36 5] 
[० ४ 


नोट - (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे है) 
तालिका 3 0 


भारत मे छर्ठी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय 
एव भौतिक उपलब्धियाँ (980-8 से 984-85) 


वित्तीय प्रगति (यरशथ्ाशंत! 2/027०५५) भौतिक प्रगति 


वर्ष प्रस्तावित व्यय प्रतिशत रोजगार का व्यय प्रति 
लक्ष्य (करोड रु ) ४८ सृजन रोजगार दिवस 
(करोड रु ) (मिलियन 
मानव दिवस) 
[980-8 | 346 32 2]9 03 63 24 4]3 58 5 30 
[90७ [-82 460 37 3]7 63 08 99 354 52 900 
|[982-83 540 3 394 76 73 08 35[] 20 [] 25 
[9863-84 535 59 393 22 73 42 302 76 [3 (00) 
[9864-85 590 68 39 [4 67 89 352 3| ]4 75 
कुल 2473.] 843,76 74.55 ]774 37 0.40 


स्रोत सातवी पचवर्षीय योजना, 985-90 ४० !, भारत सरकार योजना आयोग 99 58 
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3.4.2 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की 


उपलब्धियाँ 

भारत में सातवी पचवर्षीय योजना (985--86 से 988--89) मे 
तालिका 3 ] द्वारा इस कार्यक्रम की उपलब्धियो के अन्तर्गत इस वर्ष कुल 
मिलाकर ],6820 08 करोड रुपए प्रस्तावित व्यय के द्वारा 4289 42 लाख 
श्रम दिवस के रोजगार सृजन का लक्ष्य निश्चित किया गया था, जिसमे 
503]5] लाख श्रम दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई थी जो कि कल 
उपलब्धियो का ]7 30 प्रतिशत आकलित की गयी है लेखाचित्र-0, 
]985-86 से 988--89 की उपलब्धियो को दर्शाती है। जबकि छठी 
योजना मे 774 37 मिलियन मानव दिवस के रोजगार सृजन की 
उपलब्धि प्राप्त हुई थी जैसा कि तालिका 30 मे स्पष्ट किया गया है। 


तालिका 2 ] 


भारत मे रात? की उपलब्धियाँ (985-80 से 988-89) 
रोजगार का सृजन (लाख श्रम दिन) 


स्रोत - 


वर्ष प्रस्तावित व्यय लक्ष्य उपलब्;धि प्रतिशत 
(करोड रु मे) ५८ 
]9865-66 230 00 226 00 3[6 4] [38 ॥/6 
[9866-87 442 65 275 08 395 39 ]+3 /4 
[96 /-686 460 (00 363 56 370 ७५ [0] /9 
[9686-89 329 43 3422 78 3949 64 [5 39 
कुल 4682.086 4269.42 503.5] 7.30 


#यापव। रिए०0॥ 0। 6 शीा]59५ ०| रिधाव। 20५४०।०॥॥०८॥। ]99]-92 


प॒७।० ९0 459 35 
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भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी ) की रोजगार सृजन की 
उपलब्धियों (वर्ष 4985-86 से 988-89) 


लेखाचित्र 0 

460 
न रा 43 74 
।20 | "6 ३७ 
400 40 

80 

650 । 

40 

20 

| 

985-86 986-87 987-88 988 89 

3.5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 


भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त ]983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार 
गारण्टी कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डो मे प्रारम्भ किया गया था | 
उद्देश्य : 

इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे-- 

॥ भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर मे वृद्धि 
करना जिससे परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम से 
कम 00 दिनो तक कार्य की गारन्टी दिलाई जा सके | 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ग्रामीण अद्योसरचना 
को मजबूत बनाना इसके लिए स्थाई परिसम्पत्तियो का निर्माण 


[>> 


किया जा सके | 


कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य 
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कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यक्रमो मे जैसे लघु सिचाई 
योजनाओ, गावो में तालाबों का निर्माण, भूमि व जल सरक्षण, भूमि का 
विकास तथा बेकार पडी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाना प्राथमिक स्कूलों 
के लिए भवनो का निर्माण, गाव को जोडने वाली सडको का निर्माण 
इत्यादि कार्यो को अपनाया गया था। 


साधन आबंटन 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्धारित मापदण्ड 
के आधार पर साधन आबटटित करने के लिए50 प्रतिशत महत्त्व खेतिहर 
मजदूरों तथा सीमान्त किसानो की सख्या के आधार पर तथा शेष 50 
प्रतिशत महत्त्व निर्थनता के आधार पर दिया जाता था। 


खाद्यान्न वितरण 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को एनआर ईपी के 
समान एक किलोग्राम प्रति मानव-दिवस की दर से खाद्यान्न ] 50 रुपए 
प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाता था। कार्यक्रम के अन्तर्गत 
यह निर्देश दिया गया था कि कार्यस्थल के निकटतम खाद्यान्न वितरण की 
व्यवस्था की जाए ताकि श्रमिकों को अधिक दूर न जाना पडे | 
वित्तीय प्रबन्ध 


यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर चालू 
किया गया था। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ही सिद्धान्त के आधार पर 
प्राप्त होती थी। 


इस प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियो,जनजातियो तथा मुक्‍त 
किए गए (बँधुवा) मजदूरो मे से निर्धन, छोटे सीमान्त किसानो, को खुले 
सिचाई कुए मुफ्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलियन वैल्स स्कीम” नाम 
की नई योजना प्रारम्भ की गई थी। 988--89 वर्ष के लिए 53 65 करोड 
रुपए की लागत से 95 930 कओ के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 
]989--90 से इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना” मे मिला दिया 
गया है। 
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3.5.4 भारत में ग्रामीण भूमिहठीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 
के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 


(तालिका 3 2) वर्ष 985--86 मे इस योजना के लिए कुल वित्तीय 
लक्ष्य 595 00 करोड रुपए के अनुरूप 453 ]7 करोड रुपए की पूर्ति हुई, 
जो कि पूर्ति का 766 प्रतिशत आकी गयी थी। इस समयावधि के 
अन्तर्गत अर्थात्‌ 988--89 के वर्षो मे यह*बढकर, 708 44 करोड़ रुपए 
कुल लक्ष्य के साथ 669 37 करोड रुपए की पूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात्‌ कुल 
उपयोग की पूर्ति का 94 48 प्रतिशत आकलित किया गया । 

तालिका 3 2 


भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य एव पूर्ति 
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वर्ष कुल लक्ष्य कुल उपयोग प्रतिशत 
(करोड रु मे) की पूर्ति ५८ 
(करोड रु मे) 
[985-66 395 00 453 [7 76]6 
[9866-87 /07 86 635 9] 89 83 
[9०87-86 703 09 853 53 92 95 
[9866-89 /06 44 009 37 94 48 


स्रोत -- ॥॥99 ०रिप॥] ९ए९०एाणला '[99-92' 
3.5.] भारत में आर.एल.रईई जी.पी. के अन्तर्गत भौतिक प्रगति 


भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 
]985--86 मे 2057 32 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य नि६ 
स्‍रित किया गया था, जबकि 247576 लाख मानव दिवस की उपलब्:धि 
प्राप्त हुई, जिसे उपलब्धियों का 20 34 प्रतिशत तालिका 3 ]3 के स्पष्टीकरण 
के अनुसार आकलित किया गया है। 987-88 के वर्षों मे 3 29 
प्रतिशत की उपलब्धि हुई, और 988--89 मे 2604 9 लाख मानव दिवस 
के लक्ष्य के विरूद्ध 2965 57 की उपलब्धि प्राप्त हुई अर्थात्‌ उपलब्धियो का 
।]3 87 प्रतिशत | 


उपरोक्त उपलब्धि को लेखाचित्र--]] मे प्रदर्शित किया गया है। 
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तालिका 3 3 


भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की रोजगार सृजन की उपलब्धियों 
रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस) 





वर्ष लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत मे 
985-86 2057 32 2475 76 ]20 34 
]9806-867 2364 47  306] 43 29 46 
987-686 20684 5 304] 06 ]3 29 
988-69 2004 [9 2965 57 ]3 67 


जियएव रि००0 0 ९ शथिाजाए 0 रिएव! [000९[09॥0॥ 99-92 [90॥6 २० 
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भारत में भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 
की रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ 
लेखाचित्र ] 
435 
430 
425 
420 
45 


440 


405 
4985-86 4986-87 4987-88 4988-89 


3.6 जवाहर रोजगार योजना 

सातवी पचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष मे अर्थात्‌ | अप्रैल 4989 से 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम '6गराहा?)' “ग्रामीण भूमिहीन रोजगार 
गारण्टी कार्यक्रम 6तरा ॥2567?) नामक दोनो रोजगार कार्यक्रमो का विलय 
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करके जवाहर रोजगार योजना नामक एक बृहद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
शुरू किया गया था। 
उद्देश्य 

] ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरूषो और 
महिलाओ दोनो के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का 
सजन करना | 
सामुदायिक और सामाजिक परिसम्पत्तियो का सृजन करना | 
3 ग्रामीण क्षेत्रो मे समग्र जीवन स्तर मे सुधार करना | 


[> 


योजना के अन्तर्गत चयनित लक्षित समूह 

गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्ति लक्षित समूह मे शामिल 
किए जाते है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए अनुसूचित 
जातियो /जनजातियो तथा मुक्‍त बधुवा मजदूरों को वरीयता दी जाती है। 

इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए 30 प्रतिशत अवसर 
महिलाओ के लिए आरक्षित है| 
संसाधनों का आबटन 

इस योजना को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप मे केन्द्र और 
राज्य के बीच 80 20 के अनुपात मे लागत वहन करने के आधार पर 
कार्यान्वित किया जाता है। 
बैक खाता 

जवाहर रोजगार योजना की निधियाँ (केन्द्रीय अश, राज्य अश) सभी 
राज्यों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण»ग्राम पचायतो द्वारा एक राष्ट्रीयकत 
बैक, अनुसूचित बैक अथवा सहकारी बैक के बचत खाते मे रखी जाती है। 
ग्राम स्तर पर कार्य योजना 

देश+प्रदेश के विभिन्‍न राज्यों के जिलो मे ग्राम स्‍तर पर कार्य 
योजना के क्रियान्वयन मे सहायक विकास अधिकारी, जनपद स्तर के सभी 
परवेक्षीय अधिकारियो और खण्ड विकास अधिकारियो इत्यादि की नियुक्ति 
की जाती है। 
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जवाहर रोजगार के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य जैसे-भूमि 
पर सामाजिक वानिकी कार्य, भूमि तथा जल सरक्षण कार्य, लघु सिचाई 
कार्य जैसे सामुदायिक सिचाई, कुओ का निर्माण आदि, तालाबो का निर्माण, 
सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के कार्य जैसे-औषधालयो, पचायत 
घरो, शिशु ग्रहों, आगन बाडियो आदि का निर्माण कराया जाता है। 


ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की दो उपयोजनाए 
इन्दिरा आवास योजना, दस लाख कुओ की योजना, को जिसे 985--86 
के अन्तर्गत शुरू किया गया था, और अप्रैल 989 मे जवाहर रोजगार 
योजना मे मिलाकर एक उपयोजना के रूप मे चलाया जा रहा है। 
3.6.4 भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 

वित्तीय प्रगति 

इस योजना मे कार्यक्रमो के सचालन के उद्देश्य से प्रारम्भिक वर्षो 
मे कुल 2694 30 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की गई थी, इसका 
विवरण तालिका 34 के आकड़ो के अध्ययन से ज्ञात होता है जिसमे 
केन्द्रीय अश 2044 90 (75 89 प्रतिशत), राज्याश 555 ]8 (20 6 प्रतिशत), 
और खाद्यान्य पर 9222 (349 प्रतिशत) करोड रुपए का सहयोग किया 
गया था। वर्ष 990-9] मे केन्द्रीय सरकार द्वारा 2000 95 (7879 
प्रतिशत) और राज्य सरकार द्वारा 538 35 (2] 20 प्रतिशत) अर्थात कुल 
2539 30 करोड रुपए रिलीज किये गये थे। इस प्रकार इन दो वर्षो 
(]989--90, 990--9) के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 
इन वर्षों की तुलना मे वर्ष 99--92 मे कुछ कम 2358 75 करोड़ रुपए 
प्रस्तावित किये गये। 998--99 मे 2078 44 करोड रुपए निर्धारित किये 
गये है। इन आकडो के मूल्याकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस 
कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षो में जितनी अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई 
थी, परन्तु उसके बाद के वर्षो मे वित्तीय प्रगति मे कुछ कमी हुई है । 


[92] 


तालिक 3 4 
भारत मे जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय प्रगति 
(एप/भाटा॥।| 7027655) रिलीज (करोड रु ) 








वर्ष केन्द्रीय अश खाद्यान्य राज्याश कुल 
(9) (0) (९) (8+0+८) 
|989-५90 2044 90 04 22 555 6 2694 30 
(75 89) (3 49) (20 6]) (]00 00) 
[990-9] 2000 95 - 5386 35 2539 30 
(/68 /9) - (2] 20) (]00 00) 
[99 | -92 ]8]5 57 ल्‍ 543 ]8 2358 75 
(76 97) डे (23 0]) (]00 00) 
]996-99 - - - 20786 44 
स्रोत - का08॥ ९२९००॥ 06 शीए॥ताए 0 रिवात [02ए2[09॥670 99-92, [80]8 १४० 
+0 [२० 36, 8 र४० ४५7। 
नोट - वर्ष 989-90 से पूर्व ॥२५ के स्थान पर ग्रह? एवारा,507 कार्यक्रम लागू थे। 
नोट -. (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गये है) 
3.6.2 भारत मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की 
उपलब्:धियाँ 


ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरूषों और 
महिलाओ को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से भारत मे 
जवाहर रोजगार योजना द्वारा वर्ष 989--90 मे 8757 25 लाख मानव 
दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 8643 87 की (987] प्रतिशत) 
उपलब्धि, तालिका 3 45 के आकडो के विश्लेषण से प्राप्त होती है। वर्ष 
]990--9] मे यह उपलब्धि 94 3 प्रतिशत और 99]-92 मे 09 88 
प्रतिशत के अनुसार 7354 35 लक्ष्य के विरूद्ध 808] 05 की उपलब्धि प्राप्त 
हुई थी। 


इस प्रकार यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 989--90, ]990-9, मे 
रोजगार सृजन के लक्ष्य अधिक निश्चित किए गए, परन्तु उपलब्धि कम 
प्राप्त हुई। जबकि वर्ष ]99]-92 की अवधि मे लक्ष्य कम किन्तु 
उपलब्धि अधिक प्राप्त हुई थी। 

सरकार द्वारा इस रोजगार सृजन मे अथक प्रयास के फलस्वरूप वर्ष 
992--93 मे 7537 95 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के 
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विरूद्ध 782] 02 (03 76 प्रतिशत) की जला प्राप्त की गई थी। 
[993-94 में इसमे वृद्धि के उपरान्त 0383 26 लाख मानव दिवस 
रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 9523 45 लाख मानवदिवस अर्थात्‌ 
9] 72 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी, जबकि ]994--95 मे 7997 
37 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निश्चित किया गया था। 994--95 मे 
93 20 प्रतिशत जबकि 995--96 98 92 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई | 


उपरोक्त तालिका के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप यह अनुमानित होता 
है कि सरकार इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने 
की दिशा मे प्रयास कर रही है| 
तालिका 3 45 


भारत मे जवाहर रोजगार योजना की भौतिक प्रगति ([989-90 से 996-97) 
[70॥५५८४) /77087९४५) रोजगार सृजन लाख मानव दिवस 


वर्ष लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत 
[989-90 8/57 25 8643 67 ०96 /] 
]990-9] 929] 04 8745 59 94 |3 
[99]-92 /354 353 806] 05 09 86 
+ [0002-93 7537 95 762][ 02 03 76 
+|00०3-094 [0383 26 9523 45 9] /2 
+ | (0904-95 7997 37 7453 59 93 20) 
* |095-96 8042 60 7955 89 ०86 92 
*]096-97 4]4 4 38] 9 92 ]5 


स्रोत - #गाएव! रि०००॥ एी 6 एज, ए रिपा्व 0९४८०७॥४०॥ 99-92, [५७]6 ९० 
88, 89,90 ? [४० 87, 886, 69 
* ॥५9 0रिधा॥] [22ए2॥0.॥0॥ 995-96, 440।6 [४० 6-2 


3.7 प्रधानमंत्री रोजगार योजना 

शहरो मे लगातार बढती बेरोजगारी एव शिक्षित बेरोजगारी को दूर 
करने के लिए 5 अगस्त ]993 को एक ऐसे रोजगार योजना की घोषणा 
प्रधानमत्री ने की जिसका उद्देश्य बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ शिक्षित 
बेरोजगारी मे उद्यमिता की भावना का विकास करना है। वर्ष 993--94 के 
समय यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों मे लागू थी, तथा | अप्रैल 994 से इसे 
शहरी तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रो मे लागू कर दिया गया है । 
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इस योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियो के लिए उद्योग, सेवा, अथवा 
व्यवसाय के माध्यम से स्वत रोजगार स्थापित करने की व्यवस्था है 
चयनित लाभार्थियों हेतु बैक ऋण के साथ-साथ अनुदान एव अनिवार्य 
प्रशिक्षण की व्यवस्था है । 
उद्देश्य 

इस योजना का उद्देश्य शिक्षित साधनहीन नवयुवको को स्वरोजगार 
हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक साधन, प्रोत्साहन एव परामर्श आदि प्रदान करना है । 


पात्रता 
इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्द्धताए 
होना आवश्यक है-- 
| अभ्यर्थी कम से कम कक्षा 40 पास या फेल हो अथवा उसके 
समकक्ष आई टी आई या अन्य सस्थाओं से तकनीकी शिक्षा 
प्राप्त हो | 


अभ्यर्थी की आयु 8 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए | 
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3 अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आमदनी (आय) 24,000 रु से 
अधिक न हो | 

4 अभ्यर्थी किसी बैक अथवा वित्तीय सस्था का डिफाल्टर न हो | 

5 कम से कम 3 वर्षो से उस क्षेत्र का स्थाई निवासी हो | 
योजना लागत 

एक लाख तक की लागत की परियोजना इस योजना के अन्तर्गत 
शामिल है यदि दो या अधिक व्यक्ति पार्टनर शिप में परियोज ना लगाते है 
तो प्रति व्यक्ति प्रोजेक्ट लागत एक लाख तक हो सकती हे। 
मार्जिन मनी 

परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत उद्यमी को अपने 
मार्जिन मनी के रूप मे कैश मे लगाना आवश्यक होता है, शेष 95 प्रतिशत 
तक बैक से ऋण के रूप मे उपलब्ध कराया जाता है | इस ऋण पर रिजर्व 
बैक ऑफ इण्डिया द्वारा सामान्य ब्याज दरो पर ब्याज लगेगा। 


पूँजीगत सब्सिडी 


इस योजना के अन्तर्गत सरकार परियोजना लागत की 5 प्रतिशत 
तक पूँजीगत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी की सीमा 
75,000 रुपए प्रति लाभार्थी है यह सब्सिडी लाभार्थियो को भारतीय रिजर्व 
बैक के माध्यम से दी जाती है। 
प्रशिक्षण 

इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के बाद लाभार्थियो के लिए 
चार सप्ताह तक के अनिवार्य प्रशिक्षण का प्राविधान है। 


योजना का निरीक्षण एव क्रियान्वयन 


इसमें अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिए 22 5 
प्रतिशत तथा अन्य पिछडी जातियो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण होगा | 
महिलाओ एव अन्य कमजोर वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी | इस योजना 
की एक विशेषता यह है कि इसमे कुछ गिरवी रखना आवश्यक नही है केवल 
इस योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियाँ ही बैक मे रखी जाएगी। 

जिला, राज्य और केन्द्र के स्तर पर योजना की प्रभावशाली निगरानी 
के लिए एक तीन स्तरीय निगरानी तत्र स्थापित किया गया है। 

५ 2 ह 008 । प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन 
की उपलब्:धियाँ 

तालिका 3 ]6 के आकडे ये प्रदर्शित करते है कि भारत के ग्रामीण 
क्षेत्रों में प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के उद्देश्य 
से वर्ष 993--94 मे 080 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य 
सचालित किया गया था, जिसमे 036 (450 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त 
हुई | इस लक्ष्य 446 मे वृद्धि के फलस्वरूप 03] लाख मानव दिवस की 
उपलब्धि 994--95 मे प्राप्त की गयी, जो कि 645 प्रतिशत थी। इस 
प्रकार इन दो वर्षो अर्थात्‌ 4993--94, 994--95 योजनावधि के अन्तर्गत 
कुल मिलाकर 526 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के 
अनुसार 067 (27 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 998--99 मे 
9] प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी।. 
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इस प्रकार इन आकडो के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी दोनो ही क्षेत्रों में 
बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन की दिशा मे प्रयास किया 


जा रहा हे । 





तालिका 3 6 
भारत मे प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियाँ (लाख मे) 
अ 
वर्ष लक्ष्य पूति प्रतिशत 
[993-94 060 036 450 
|994-935 446 03] 695 
योग 526 067 ]27 


५00072८९ , टणाणा॥ट 5 पराए९५- ]994-95 


ब 
माइक्रोउद्यम सृजित रोजगार 
वर्ष लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत 
[996-97 222 [68 8] 6 44 206 39 | 
[9986-99 की 03 3 6 44 (4 9] 
अक्टूबर 998 तक 
योग 4.4 2.] 47.7... 8.8 3.0... ३34.] 


सोत :- छटठाठ्मार 5परः०८५ '998-99 


3.8 सुनिश्चित रोजगार योजना 


इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 993 को शुरू किया गया। पहले यह 
योजना चुने गए ]752 पिछडे ब्लाको मे लागू की गयी थी किन्तु अब यह 
योजना देश के कुल ब्लाको के 40 प्रतिशत में लागू की जा रही है। 


योजना का उद्देश्य 


इस केन्द्र प्रोनिधानित योजना मे केन्द्र एव राज्य सरकार का 


[97] 


अशदान 80 20 के अनुपात मे है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र 
के जरूरत मन्द पुरूषो एव महिलाओ को जो अकुशल निर्माण कार्य करने 
की इच्छुक हो, गैर कृषि कार्य के महीने (लीन एग्रीकल्चरल सीजन) मे वर्ष 
मे कम से कम 00 दिनो का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह 
रोजगार एक परिवार के 2 व्यक्तियो को ही सुलभ हो सकता है| इनमे 8 
से 60 वर्ष के आयु के स्त्री पुरूष रोजगार पाने के पात्र होगे। 
साधन आबंटन 

इस योजना के अन्तर्गत व्यय 80 20 अनुपात मे केन्‍्द्राश,राज्याश 
पर आधारित होगा । 
योजनारन्तगत कराए जाने वाले कार्य 

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यो को 
प्राथमिकता दी जाती है-- 

क. वाटरशेड विकास के अन्तर्गत जल सरक्षण, भू-सरक्षण, पेडो 

द्वारा अवरोध, वन रोपण, कृषि बागवानी, वन, चारागाह आदि | 


ख. लघु सिचाई कार्य, नहर का कार्य, आगनवाडी के लिए भवन 
इत्यादि | 

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गुत कार्य करने वाले श्रमिको को 
उसी दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जैसा कि जवाहर रोजगार 
योजना के अन्तर्गत श्रमिको को मजदूरी की दरे निर्धारित की गयी है। 

योजना के कार्यान्वयन प्रगति एव अनुश्रवण राज्य,जनपद,विकास 
खण्ड स्तर पर गठित समितियो द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर, राज्य 
स्तरीय समन्वय समिति, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य 
विकास अधिकारी उपाध्यक्ष और ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम 
पचायत अधिकारी इत्यादि होते है। अन्य विभागो की जेसे वित्त विभाग का 
प्रतिनिधि, नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, वन विभाग का प्रतिनिधि इत्यादि 
को सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है। 
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3.8.4 भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय 
एवं भौतिक उपलब्धियां 

भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के सचालन के लिए केन्द्र 
सरकार द्वारा वर्ष 4993-94 मे 600 करोड रुपए और ]994--95 मे 200 
करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई राज्य सरकार द्वारा इन योजनावधियो 
मे कुल मिलाकर ,884 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी, सरकार 
द्वारा भौतिक प्रगति के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 993--94 मे 
494 74, 994--95 मे 2739 75 लाख श्रम दिवस का रोजगार सचालित 
किया गया, इसके अतिरिकक्‍त इन वर्षो मे 3,980 और ,6,800 के लगभग 
निर्माण कार्य पूरे किए गए थे। 


इस प्रकार भारत मे वर्ष 995-96 मे, अप्रैल से जून 995 तक दो 
करोड श्रम दिवस से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए जा चुके है। भारत 
सरकार ने इस योजना के लिए राज्यो को केन्द्रीय सहायता के रूप मे 
653 30 करोड रुपए की राशि भेज दी है। राज्यो से मई 995 तक इस 
योजना पर 07 26 करोड रुपए खर्च किए जाने की सूचना प्राप्त हुई | वर्ष 
998-99 मे 57] 97 (78 99 प्रतिशत) करोड रुपए व्यय हुए और 2376 
4 लाख श्रम दिवस का रोजगार सचालित हुआ | 

तालिका 3 7 
भारत मे सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक उपलब्:धियाँ 
(वर्ष 4995-96 से 998-99) 


वित्तीय प्रगति करोड रूपये मे 


वर्ष लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत रोजगार सृजन 
(लाख श्रम दिवस) 

[993-96 [570 [6|6 [5 67 346 53 

[996-97 [970 [8640) 93 40 प 

[997-98 [970 [905 96 70 प0 

[996- | 999 [990) [0/ | 7/ 78 99 2376 4 


स्रोत - [07076 $0॥१९५ '998-99' 
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3.9 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 
ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल-विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा 
से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए है। यह 
कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप मे 
सितम्बर 982 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओ 
को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम शुरू मे 
50 चुने हुए जिलो मे प्रारम्भ किया गया था 4994-95 मे यह कार्यक्रम देश 
भर के +50 जिलो में कार्यान्चित किया जा रहा था। आठवी योजना 
अवधि मे शेष सभी जिलो को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने 
का प्रस्ताव है। महिला समूहो के सदस्यो की सख्या 0--5 के बीच रखी 
जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक महिला वर्ग के 5,000 का 
रिवाल्विग कोष स्वीकृत किया जाता है। यह राशि केन्द्र राज्य और यूनीसेफ 
ध्वारा बराबर-बराबर हिस्से मे विभाजित की जाती है। 
बैक ऋण 


इस योजना में महिलाओ को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के 
अन्तर्गत व्यावसायिक बैको से ऋण की व्यवस्था कर दी जाती है बैको के 
अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा कपार्ट से भी वित्तीय सहायता 
उपलब्ध कराने की योजना है| 

कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी के लिए ग्राम 
जिला और राज्य, स्तर पर तीन स्तरीय स्टाफ पद्धति होती है। 


3.9.] भारत में ड्वाकारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं 
भौतिक प्रगति 


(तालिका 3 8, 3 9) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0--5 महिलाओ 
के समूह गठित किए जाते है, जिसमे वर्ष 985-86 में महिलाओ को 
6,008 समूहो मे बॉटा गया, जिनकी सदस्य सख्या ,00966 थी, इन पर 
कुल 4 5 करोड़ रुपए व्यय किये गये, जो प्रति ग्रुप 690 रुपए, और प्रति 
सदस्य 04] रुपए था, 99--92 के वर्षो में इनमे वृद्धि के पश्चात बाटे 
गए 9,327 समूहो की सदस्य सख्या 20,8,492 थी, जिन पर कुछ 0 72 
करोड रुपए व्यय किया गया, इस प्रकार व्यय की गई धनराशि मे से प्रति 
ग्रुप व! 49 रुपए और प्रति सदस्य 05] रुपए आकलित किया गया। 
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वर्ष 992--93 से 994--95 तक महिला ग्रुप व उनकी सदस्य 
सख्या मे वृद्धि के फलस्वरूप 994-95 की अवधि मे 37884 समूहो के 
लिए 59696 सदस्य बनाए गए थे। इनका विश्लेषण तालिका 3 9 के 
आकडो के अध्ययन के द्वारा किया गया है। इन जानकारियो के उपरान्त 
ऐसा ज्ञात होता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी की 
रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की महिलाओ के सामाजिक एव 
आर्थिक स्तर को ऊँचा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 997--98 
मे 460 लाख सदस्य बनाए गये है। 

तालिका 3 8 


भारत मे ड्वाकारा के अन्तर्गत भौतिक एव वित्तीय प्रगति 
(985-86 से 99]-92) 





वर्ष ग्रुपो का वर्गीकरण सदस्य कुल व्यय. रु प्रति रु प्रति 

(सख्या मे) (सख्या मे) (करोड रु मे) ग्रुप सदस्य 

न ॥| ८ 
[9685-86 0,008 [ ,0()0966 4 |35 090 ()4] 
[9806-67 3,545 96,32 693 [2 49 () /2 
[9867-88 4,959 82,203 4 66 939 ()56 
[986-89 5,906 96,936 /700 8 0860 82 () /0 
[989-9() 3,335] 90,294 / 69 |4 2] () 687 
[09()-9 | 0,835 | ,06 | 72 # 39 [0 6] () 66 
[99[-92 9०,327 2,08492 [0 72 ] 49 3] 
स्रोत - ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (99-92' 
तालिका 3 9 


भारत मे ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धिया 
(992-93, 997-98) 





वर्ष ग्रुपों का वर्गीकरण सदस्य कुल व्यय 
(सख्या मे) (सख्या मे) (लाख रुपए मे) 
[992-93 9029 | 28 /44 9/6 6] 
[993-94 ]5463 208325 80 2.0.) 
[994-95 3768-+ 39]696 >4]9 9] 
[9935-96 37759 505923 5707 66 
[997/-98 +000 + 00 - 


स्रोत - 8000८ 500८५ - 995-96, [997-98 
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3.0 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 


स्वर्ण ज यन्‍्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गॉवो मे रहने वाले गरीबों के 
लिए स्वरोजगार की एकल योजना | अप्रैल, वर्ष 4999 को प्रारम्भ की गई 
है। इस योजना में पहले के स्वरोजगार तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों यथा 
समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओ का 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम, 
ग्रामीण दस्तकारों को उन्‍नत औजारो की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, 
गगा कल्याण योजना, तथा दस लाख क॒आऑ योजना को समेकित कर दिया 
गया है । 


उद्देश्य 
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे 

अधिक सख्या मे सूक्ष्म उद्योगो की स्थापना करना है। 
योजना का लक्ष्य 

इस योजना के द्वारा प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि मे गरीबी 
रेखा से ऊपर उठाया जाएगा | कम से कम 50 प्रतिशत अनु जाति,“जनजाति, 
40 प्रतिशत महिलाओ तथा 3 प्रतिशत विकलागो को योजना का लक्ष्य 
बनाया गया है। 
योजना का कार्यान्वयन 

इस योजना मे विकास खण्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियो का चयन 
पंचायत समितियो द्वारा किया जाता है, जबकि जिला स्तर पर इस चयन की 
जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी तथा जिला परिषदो की होती है। 

समूह गतिविधियो को प्राथमिकता दी जाएगी और आत्मनिर्भर समूहो 
के लिए उत्तरोत्तर अधिकाश धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पचायत 
समिति मे कम-से-कम आधे समूह पूर्णतया महिलाओ के होगे। 
वित्तीय व्यवस्था 

योजना में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था केन्द्र और राज्यों 
द्वारा 75 25 के अनुपात मे की जाती है। 
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ऋण एवं सब्सिडी की पद्धति 


यह योजना एक ऋण एव सब्सिडी कार्यक्रम है सब्सिडी परियोजना 
लागत के 30 प्रतिशत की एक समान दर पर होगी, किन्तु इसकी 
अधिकतम सीमा 7500 रुपए होती है, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 
यह सीमा 50 प्रतिशत या ]0,000 रुपए होगी। आत्म निर्भर समूहों के लिए 
सब्सिडी परियोजना लागत के 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम | 25 लाख 
रुपए होती है सिचाई परियोजनाओ के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 
नही होगी | 


उत्तर प्रदेश से रोजगार- 
परक कार्यक्रमों 
का डिग्दर्शन 
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अध्याय 4 


उत्तर प्रदेश मे रोजगार परक कार्यक्रमो का दिग्दर्शन 
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

उत्तर प्रदेश मे समन्चित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
वित्तीय एव भौतिक प्रगति 

ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 
उत्तर प्रदेश मे द्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 

उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय 
एव भौतिक प्रगति 

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश के 
अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियाँ 

उत्तर प्रदेश मे आर एलई जी पी कार्यक्रमो के द्वारा रोजगार 
सजन 

जवाहर रोजगार योजना 

उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय 
एव भौतिक उपलब्;धियाँ 

ग्रामीण क्षेत्रो में महिला एव बाल विकास कार्यक्रम 

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो में महिला एव बाल विकास 
कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियाँ 

सुनिश्चित रोजगार योजना 

सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक प्रगति 
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अध्याय 4 


उत्तर प्रदेश मे रोजगार परक कार्यक्रमों का दिग्दर्शन 





देश में रावाधिक जनसख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी 
आबादी 99] की जनगणना के अनुसार 39] करोड है अर्थात्‌ कुल 
जनसख्या का 6 44 प्रतिशत। ]98-9 के दशक के अन्तर्गत राज्य की 
जनसख्या वृद्धि दर 2548 प्रतिशत आकलित की गई। 473 प्रति वर्ग 
किलोमीटर जनसख्या के घनत्व वाले इस राज्य मे स्त्री-पुरूष अनुपात 879 
(प्रति हजार पुरूषो पर महिलाए) है और साक्षरता 4] 06 प्रतिशत पायी गई 


27वे एन एस एस की गणना (]972--73 में) के समय राज्य मे 
अ्रमिको की सख्या 377 42 लाख थी, जो कि एन एस एस की 32वे गणना 
के अन्तर्गत मार्च 985 मे 392 42 लाख हो गयी। जिसका परिणाम ये 
हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3 वर्षो की अवधि मे 5 25 लाख मजदूरो की 


वृद्धि हुई | 


उत्तर प्रदेश राज्य मे [972-73 मे कुल ग्रामीण मजदूरों की सख्या 
शहरों की अपेक्षा 79 प्रतिशत थी, और यही सख्या मार्च 4985 मे बढकर 
8] प्रतिशत हो गयी, 995 मे इनमे वृद्धि के द्वारा 83 प्रतिशत आकलित 
की गयी है। 98] मे राज्य की कल जनसख्या मे कार्यगर श्रम शक्ति 
(मजदूर) 3 26 प्रतिशत थी | जबकि पूरे देश मे यह स्तर 3677 प्रतिशत 
था। दूसरे शब्दों मे राज्य मे इनकी निर्भरता का अनुपात [ 2 26 था 
जबकि पूरे देश मे यह अनुपात | | 72 था। 99] की जनगणनानुसार 
प्रदेश की कुल जनसख्या मे श्रम शक्ति का प्रतिशत (कार्य सहभागिता दर) 
32 20 प्रतिशत है। राज्य मे महिला वर्ग की जो स्थिति है उसके अनुसार 
32वें एन एस एस की गणना के समय राज्य के कषि क्षेत्रों मे 83 प्रतिशत 
था परन्तु मार्च 3995 मे 84 प्रतिशत और स्वरोजगार में 8] प्रतिशत 
महिलाओ का योगदान है। इसके अतिरिक्त कार्यो मे जैसे कि आकस्मिक 
कार्यो मे 6 प्रतिशत तथा वेतन भोगी मे 5 प्रतिशत महिलाए सलग्न है। 
इसका अभिप्राय यह है कि महिलाओ के लिए कृषि को छोडकर बाहर के 
क्षेत्र में काम करने के कम अवसर उपलब्ध थे। 
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राष्ट्रीय सर्वेक्षण सगठन के 27वे चक्र की गणना के अन्तर्गत 5--59 
आयु वर्गों मे बेरोजगारी, कुल श्रम शक्ति | सख्या का 375 प्रतिशत थी । 
एन एस एस की 32वे गणना के अन्तर्गत 4 33 प्रतिशत श्रम शक्ति बेरोजगार 
थी। ।984--85 के वर्षों मे यह 529 प्रतिशत और 994--95 मे बढकर 
यह 625 प्रतिशत हो गयी है। 

वर्तमान समय मे उत्तर प्रदेश मे रोजगार की जो मुख्य स्थितियाँ है, 
वह इस प्रकार है-- 

] राज्य में रोजगार के अवसर मुख्यत कृषि क्षेत्र के द्वारा ही 

उत्पन्न होते है जिसमे अधिक तर हिस्सा स्वरोजगार किसानो 
का हेै। 


[>> 


भूमि वितरण के अन्तर्गत भूमि का जो भी भाग किसानो के 
पास है उसमे असमानताए है, जिसकी वजह से आवश्यकता 
से कम रोजगार ग्रामीण किसानो व श्रमिको को उपलब्ध हो 
पाता है । 

3. राज्य के सगठित क्षेत्र रोजगार देने की बहुत ही सीमित क्षमता 
रखते है जिसके कारण बहुत सी श्रम शक्तियाँ बेरोजगार रह 
जाली हैं। 

4 घरेलू उद्योगों की कमी होने के कारण ]5--59 वर्ष की आयु 
वर्ग की महिलाओ को घर मे काम करना पडता है क्योकि 
राज्य मे घरेलू उद्योगो की क्षमता सीमित है। 

बेरोजगारी की ये समस्याए राज्य के पाच आर्थिक क्षेत्रो मे असमान 

रूप से फैली हुई है जैसे-पहाडी क्षेत्र, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी क्षेत्र और 
बुदेलखण्ड | राज्य के पूर्वी क्षेत्र मे 49 प्रतिशत बेरोजगार है जो कि सबसे 
अधिक है, मध्य क्षेत्र मे 28 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 4 प्रतिशत और 
बुदेलखण्ड मे 6 प्रतिशत बेरोजगार है, और पर्वतीय क्षेत्र मे सिफ 3 प्रतिशत 
है, जहाँ राज्य की सबसे कम बेरोजगारी है। इससे यह प्रतीत होता है कि 
राज्य का पूर्वी क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। अत 
इलाहाबाद जनपद भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग मे स्थित होने के कारण 
बेरोजगारी की समस्याओ से ग्रसित है। इस दृष्टिकोण से बेरोजगारी 
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निवारण अर्थात्‌ रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा जिले के 
सन्दर्भ में की जाएगी। परन्तु इससे पहले प्रस्तुत अध्याय मे एक दृष्टि 
डालना होगा “उत्तर प्रदेश मे रोजगार कार्यक्रमो के दिग्दर्शनो पर' | 

तालिका 4 ] उत्तर प्रदेश की आवश्यक जानकारी कुछ इस प्रकार से 
प्रदर्शित की गई है। 

]90०] 
|. राज्य की कुल जनसख्या ]3 9] (लाख) 

अनुसूचित जाति,/जनजाति की जनसख्या 295 88 (लाख) 
गरीबी रेखा के नीचे जनसख्या का प्रतिशत 43 | प्रतिशत 








[> 


'») 


4. कुल साक्षरता प्रतिशत 4 6 प्रतिशत 

5 राज्य का कल क्षेत्रफल 2944] वर्ग किमी 
6. जिला 83 

7 तहसील 294 

विकासख़ण्ड 90] 

9०. न्याय पचायत 88व4 

[0 ग्राम पचायत 58605 

]। कुल ग्रामीण कृषक 2]4 (लाख) 

[2 कुल ग्रामीण खेतिहर श्रमिक 73 (लाख) 
स्रोत - साखि्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश वर्ष 995--96 
4.4 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
4.. उत्तर प्रदेश में समन्चित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 


अन्तर्गत वित्तीय एवं भोतिक प्रगति 


देश मे 2 अक्टूबर ]980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 
क्रियान्चयन के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश राज्य मे यह कार्यक्रम 
डी आर डी ए के द्वारा सचालित किया गया। इस कार्यक्रम को सरकार 
द्वारा वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 985--86 मे 6827 25 लाख 
रुपए व्यय का लक्ष्य निश्चित किया गया, जिसमे से 78]4 29 लाख रुपए 
की पूर्ति हुई, जो कि व्यय का 44 45 प्रतिशत थी | इसके अतिरिक्त वर्षो 
के अन्तर्गत अर्थात्‌ 986-87 और 987-88 मे वित्तीय लक्ष्य क्रमश 
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[0029 68, 4,.65] 58 लाख रुपए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया 
गया था, परन्तु इस लक्ष्य के विरूद्ध ,73860 (] 05 प्रतिशत), 
3030 70 लाख रुपए (]] 83 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 
]990--9] की अवधियो मे कार्यक्रम के विकास पर कुल 6,958 98 लाख 
रुपए व्यय हुए जो कि व्यय का 45 5 प्रतिशत आकलित किया गया, 
जबकि लक्ष्य 44727 97 लाख रुपए ही निर्धारित किया गया था। आकडो 
के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि इन कार्यक्रमो के निरन्तर विकास के 
लिए लक्ष्य से अधिक धन व्यय करने का प्रयास विभिन्‍न वर्षो मे किया गया। 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों मे भौतिक प्रगति के अन्तर्गत 
परिवार को सहायता देने के लिए 985--86 के वर्षो मे 5430 परिवारों के 
लक्ष्य के विरूद्ध 5808 परिवारों को सहायता दी गयी। 987-88 मे यह 
लक्ष्य बढकर 766] के विरूद्ध 7933 अर्थात्‌ 03 55 प्रतिशत प्राप्त किया 
गया। 4990-9] और 99]--92 की तुलना मे 989-90 के वर्षो में 
5734 लक्ष्य से अधिक 6,300 (09 87 प्रतिशत) परिवारों को सहायता 
प्रदान की गयी। उपर्युक्त तथ्यो की इन उपलब्धियो की विवरण तालिका 
42 के विश्लेषण के आकलन से ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा इसलिए 
किया गया, कि जिससे राज्य मे अधिक से अधिक परिवारों को इन 
कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुँचाया जा सके | 

राज्य मे उपरोक्त विश्लेषण से सम्बन्धित समन्वित ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति को लेखाचित्र--2 मे प्रदर्शित किया 
गया है| 


[408] 


तालिका 4.2 


उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति एव भौतिक 
प्रगति (985-86 से 995-96 तक) 





वित्तीय प्रगति लाख रुपये मे भौतिक प्रगति (सख्या' 00) 

वर्ष लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत 
(करोड रु) (करोड रु) 

|| हे उे 4 5 6 है 
|985-86 0827 25 /86]4 29 44 45 3,430 5806 06 96 
986-67/ [0029 68 ,38 60 ]] 05 0,320 6,665 05 45 
987/-88 ],05] 56 प3030 70 |] 83 #7,066] 7,933 03 55 
[988-69 [3, [86 37 [4,733 79 []] 73 0,[08 6,862 2 67 
]989-90 [4,/27 97 [5,378 [6 04 4] 3,734 06,300 09 87 
990-9 | [4, 727 97 6,958 98  4]5 ]5 4,068] 5,088 [06 69 
[99]-92 [3,857 2 [6,220 77 7 40 4,434. 4,623 04 26 
++]995-96 4492500 395328 8799. 5,353 5,9]6 [052 _ 
स्रोत - ॥909 0 रिए्॥] [0९ए४2॥0)गञल्या 47वें १९७००॥ 99]-92', [90]6 ४० 


नेः नं: 


47,868, 3] |४० 24 ? [४० 38, 39 
जात 0 रिया [020200श॥धा। ?0श/शा॥6 ॥ ए ? '995-96' 


लेखाचित्र 2 


उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति वर्ष 


40 





985-86 से 995-96 


गण प्रगति भौतिक प्रगति' 


[09] 


4.2 ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) 


4.2. उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति 

देश मे टद्राइसेम कार्यक्रम चूँकि केन्द्र एव राज्य सरकार के वित्तीय 
सहयोग से सचालित किया जाता है, अत राज्यो मे वर्ष 4985--86 के 
अन्तर्गत इस कार्यक्रम पर कुल 34] 32 लाख रुपए व्यय हुए थे, जिसमे 
केन्द्र का 90 (266 प्रतिशत) और राज्याश 332 22 (97 33 प्रतिशत) 
लाख रुपए आकलित किया गया था। इसके एक वर्ष बाद ([986-87 मे) 
केन्द्र सरकार द्वारा व्यय का 9 97 प्रतिशत अर्थात्‌ 76 47 और राज्य द्वारा 
80 03 प्रतिशत अर्थात्‌ 30640 लाख जो कि कल व्यय का 382 87 लाख 
रुपए था | तालिका 43 के इन आकडो के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है 
कि सरकार द्वारा टद्राइसेम कार्यक्रम को उपलब्ध की जाने वाली धनराशि मे 
वर्ष 4989--90 से 99-92 तक निरन्तर वृद्धि की गई थी, जिसके 
फलस्वरूप वर्ष 990-9] की तुलना मे 530 04 लाख रुपए से यह बढकर 


]99 |--92 में 830 2] लाख रुपए कुल व्यय हुआ | 
8 


कार्यक्रमों के सफल सचालन मे वित्तीय प्रगति का महत्वपूर्ण योगदान 
होता है, जिससे कार्यक्रमों की सफलता व असफलता का पता लगाया जा 
सकता है, आकडो के अध्ययन के उपरान्त ऐसा कहा जा सकता हे कि 
उत्तर प्रदेश राज्य मे इन वर्षों के अन्तर्गत सरकार द्वारा कार्यक्रमो के 


विकास के लिए वित्तीय धनराशि की आबटन प्रक्रिया मे कमी नही की गयी | 


उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति (985-86 से 99-92) 
वित्तीय प्रगति (लाख रुपए मे) 


स्रोत - 


नोट - 
4.2.2 


वर्ष केन्द्रीय अश राज्याश कुल व्यय 
[985-86 9]0 0. 2040. 34] 32 
(2 66) (97 33) (00 0७०) 
[9860-8 7 /॥0 47 300 40 382 67 
(9 97) (860 03) ([00 00) 
[96/-686 [03 98 203 40 367 38 
(26 30) (7| 69) (|00 00) 
[9688-69 20 :॥03 >324 23 447 36 
(28 |9) (7] 8]) (]00 00) 
[989-90 [50 94 229 /.003 434 27 
(34 54) (65 45) (00 00) 
[990-9| [356 94 373 0 >30 04 
(29 00) (/0 39) (00 00) 
]99]-92 57 00 073 2! 830 2! 
(|6 9]) (6 (06) (00 00) 


कयापएव) रिट00 0 6 ७॥79५79 0 रिपात [22५९]0एआ॥॥०7॥ '99]-92' ॥906 
[४० 6] 62 38]! ४० 24 ? ४० 52 53 
(कोष्ठक में प्रतिशत आकडे दिए गए है) 


उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण 
कार्यक्रम 


उत्तर प्रदेश राज्य मे, ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 


के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की सख्या के आकडे तालिका 44 मे अकित 


किए गए है। इन आकडो के अध्ययन से यह व्यक्त है कि वर्ष 985--86 


मे इस 
जिसमे 
और ] 


कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रशिक्षित युवाओं की सख्या 36,578 थी, 
से 2,826 प्रशिक्षित युवा अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति के 
3,840 महिलाए सम्मिलित थी। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को 


स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार वर्षो 


अर्थात्‌ 
सख्या 


युवाओ 


]985--86 से 988--89 की अवधि तक प्रशिक्षित युवाओ की 
मे क॒छ वृद्धि हुई, किन्तु 4989--90 के सालो में कुछ कम 36,398 


को ही प्रशिक्षित किया गया था। इसका कारण इन वर्षो मे प्रशिक्षण 


कार्यक्रमों के सचालन कार्य मे, कर्मचारियों मे कुशलता का अभाव, व 


[4]]] 


वित्तीय कमी को ठहराया जाता है। परन्तु प्रदेश मे वर्ष 4990--9] की 
तुलना में 499-92 मे इनमे वृद्धि के फलस्वरूप 70,430 युवाओ को 
कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसमे अनुसूचित जाति,अनुसूचित 
जनजाति के प्रशिक्षित युवाओं एव महिलाओ की सख्या क्रमश 30,856, 
37,590 आकलित की गई थी। 


राज्य मे सरकार के प्रयत्नो के फलस्वरूप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
जितने युवाओ को प्रशिक्षित किया गया था, उसमे 985--86 मे कुल 
24,054 युवा स्वरोजगार कार्य मे सलग्न थे। इस तथ्य की जानकारी 
तालिका 45 के आकडो के विश्लेषण से प्राप्त होती है। 4986--87 के वर्षो 
मे कुल 22,684 प्रशिक्षित युवा कार्यो मे लगे हुए थे। 


कार्य मे लगे हुए युवाओ मे से 95 64 प्रतिशत युवा स्वरोजगार मे 
और 436 प्रतिशत युवाओं को मजदूरी रोजगार प्राप्त था। 


इन आकडो का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि 
मजदूरी रोजगार की तुलना मे स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा अधिक थे। 
इसके अतिरिक्त राज्य मे 990-9] के वर्षो मे 499]--92 की अपेक्षा कार्य 
में लगे प्रशिक्षित युवाओ की सख्या कुछ अधिक थी। ]995-96 के वर्षों मे 
यह 99]--92 की तुलना मे कम हुई है। 

उपर्युक्त विश्लेषण से सम्बन्धित आकडो को लेखाचित्र सख्या 


3, 4 में दर्शाया गया है| 


उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ की सख्या के आकडे 
(985 86 से 995-96) 


प्रशिक्षित युवाओ की सख्या 





. वर्ष. " कुल. अनुसूचित जातिआ _ प्रहल्लाए अनुसूचित जाति/ महिलाए 
अनुसूचित जनजाति 
985-86 36578 [2826 ]3840 
[9680-6 / 37542 [2./ 9.) ]6905 
[9687-88 38524 [449 20839 
[96७-69 42977 5./0]2..) 2086+ 
|9७५०-५०७ 30398 ([5328 [/64+ 
|990-9 | 00) 200. / 293+] 
|009 60 70430 30656 2090) 
' * ]99-4-95 8.239+- 200 40.2 3+09-+0 
! 5005-90 00 / 2] 34222 38 ]+2 
५()7८ ९ 09] ९ि९००॥ 0| ॥0 3909 0 रियवे ९०९।०)॥०८॥॥ '99]-92' ]90]९ 


0 53---060 7? 5० +46---5[ 


#+ [0[9५ 07 रिए्ञव) [0५ ९०आ०॥)॥ ?097 शग6 का [व ?0902९9॥ - '।995- 
96' 


उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा 


वर्ष 4985-86 से 995-96 
लेखाचित्र 3 


80000 
70000 
50000 


50000 


40000 
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20000 
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तालिका 4 5 


उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य मे लगे प्रशिक्षित युवा 
प्रशिक्षित युवाओ मे कार्य मे लगे व्यक्ति 





वर्ष स्वरोजगार मजदूरी रोजगार कुल 
[7555-66 शाह ///'/क्छचच़््ा्ाणणजजञहक्थाए7 
(।00 00) (।00 00) 
[986-87 2694 990 22,684 
(95 64) (4 36) (00 00) 
[9877-68 2,9]7 2200 3 24,070 
(9] 05) (8 94) (।00 00) 
[9868-89 [7,6]2 [734 [9,546 
(9] |3) (9 89) (00 00) 
]989-90 20,524 3809 24,333 
(84 35) (|5 65) (|00 00) 
[990-9] 33,503 #744| 40,9]4 
(8] 886) (6 |[) ([00 00) 
[99 | -92 3,909 066 04022, 
(82 82) (]7 7) (।00 00) 
! [0०94-95 2],0|6 787] 28,887 
(2,002) (27 24) (|00 00) 
४+ | 2095-96 24,060 6 6889 3,507 
(78 |3) (2| 86) (।00 00) 
५07८८ - ख07/7 रिट[00[ 0 6 शा॥।५॥५ 0 रिपा | 22ए20/0[॥707 499-92 


[06 ४0 ---३0० 60 ? ४७ 46 3] 
| /५9 0[ रितात [22ए200)970ण0॥7ा 7025] पाता ? 402५ '।993- 
90' 


उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे लगे युवा 


(वर्ष 4985-86 से 995-96 
लेखाचित्र 4 


20 | 
रवरोजगार मजदूरी रोजगार 
था| हे 
00 


00 9 
94 05 9] 3 


5 64 
84 34 84 88 82 82 

80 78 3 

60) 

40 

20| 45 65 847 

9 04 3 87 
। 0) 

१0060 
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4.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 


उत्तर प्रदेश राज्य मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जुलाई 982 
तक विभिन्‍न विभागो जैसे पी डब्लू डी इत्यादि की सहायता से सचालित 
किया गया, अगस्त 982 से इस कार्यक्रम के सचालन का उत्तर दायित्व 
पूर्ण रूप से डी आरडीए को दे दिया गया था। शुरूआत के सालो मे 
(]980-8) इस पूरे कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती 
थी, लेकिन ]98--82 की अवधि मे केन्द्र सरकार और साथ-साथ राज्य 
सरकार के 50 50 के स्तर पर इस कार्यक्रम को वित्त उपलब्ध कराया गया 
था। राज्य मे इस कार्यक्रम की एक प्रमुख बात ये हुई थी कि राज्य सरकार 
द्वारा बिना मूल्य के | किलोग्राम अनाज प्रतिश्रमिक प्रतिदिन के हिसाब 
से बाटा गया जो कि 50 पैसा प्रति किलो की दर से आकलित किया 
गया था | 


4.3.4 उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की 
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 

इस कार्यक्रम के लागू होने के प्रारम्भिक वर्षो मे 980-8] के 
अन्तर्गत 2373 40 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 
जिसमे से 364 57 लाख रुपए ही व्यय हुआ (व्यय का 5 36 प्रतिशत) और 
इस व्यय के साथ 682 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त रोजगार 
सचालित किया गया शुरूआत के वर्षों मे इस निम्नस्तर के सचालन का 
मुख्य कारण था कि अधिकतर प्रयास इस कार्यक्रम के प्रशासन रचना को 
बनाए रखने के लिए किया जा रहा था+ इस कार्यक्रम का वास्तविक 
विकास 498]--82 तक क्षणिक हुआ जबकि भौतिक लक्ष्यों में 534 40 
लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लिए वित्तीय लक्ष्य 6680 लाख रुपए 
निर्धारित किया गया, ये वित्तीय एव भौतिक लक्ष्य व पूर्ति इन सालो मे 87 
और 69 प्रतिशत था। ये विकास 982-83 के वर्ष में शीघ्रता से बढाया 
गया, जिसमे लगभग 7928 73 लाख रुपए व्यय हुआ और एक अतिरिक्त 
रोजगार 565 54 लाख मानव दिवस का सचालित किया गया। उसी साल 


भौतिकीय और वित्तीय लक्ष्य क्रमश 0] प्रतिशत और ]3 प्रतिशत था। 


[45] 


पूर्णत पाचवी और छडी पचवर्षीय योजना के समय 29,279 62 लाख रुपए 
व्यय के साथ 9]2 5 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार 
सचालित किया गया । इस प्रभाव की आवश्यक जानकारी तालिका 46 से 
प्राप्त होती है। जो कि लेखाचित्र 5, 6 के रूप मे भी प्रदर्शित है जिसमे 
वित्तीय व भौतिक प्रगति के आकडो को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य 
मे इन कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियो की प्रगति के अन्तर्गत निर्माण कार्यो 
की सूची तालिका 47 मे ऑकलित की गई है। जिसके अनुसार प्रदेश मे 
इस कार्यक्रमो के द्वारा 4985--86 मे सामाजिक वानिकी का 23804 95 
हेक्टर क्षेत्र मे कार्य किया गया और ग्रामीण विकास की दृष्टि से राज्य के 
अन्तर्गत ग्रामों में, तालाबों, कुए, व पोखर तथा सडको के विकास, पर 
विशेष ध्यान देते हुए इन सालो में ही क्रमश 374 तालाबो, ],947 क॒ुए व 
पोखर, 8702 0 किलोमीटर सडको इत्यादि की सख्या मे इनका निर्माण 
किया गया था। उसी वर्ष 0,824 अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति 
को सीधे इस कार्यक्रम के द्वारा लाभ पहुँचाया गया। 988--89 मे अनुसूचित 
जाति»अनुसूचित जनजाति के शीघ्रतर विकास से इन लाभान्वित जातियो 
की सख्या बढकर 2,043] हो गई। कार्यक्रमो के द्वारा स्कूल, बालवाडी 
पचायत घरो के विकास का कार्य 986-87, ]987--88 में क्षणिक हुआ 
था | जबकि 985--86 और 988-89 के' वर्षो मे इनका शीघ्रतर विकास 
किया गया था | जिससे इनकी सख्या 985-86 में क्रमश 88] से बढकर 
988--89 में 923 हो गयी। 
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तालिका 4.6 


उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भोतिक उपलब्धि 
(]980-8] से 984-85 तक) 


वित्तीय प्रगति (लाख रुपये मे) 


भौतिक प्रगति लाख मानव दिवस 





वर्ष लक्ष्य उपलब्;धि प्रतिशत लक्ष्य. उपलब्धि प्रतिशत 
(लाख रु) (लाख रु) 

] ठे 4 5 8 7 

[980-&6 | 2373 40 30- 57 [5 36 082 682 [00 0७ 
|98 |-७2 00860 ()0 5839 (07 8/4| 334 40 367 5 008 /0 
[9७ 2-83 7026 00 7928 73 [[2 65 50200 56554 [00 63 
| 96 3-0७4 08860 00 06895 90 00 23 55040 459 80 863 54 
[964-857/" 9/75]3 825] 35 84 4] 49536 5]2 84 03 53 
क्‌ल 32,/3+ 53 29,2/9 62 89 45 2[48 96 9]2 |[5 0886 96 


509५70८ रिधात [26ए०6]0ए9ग76८ा शि0ट्टा भर ॥ पाग 2406५ 984-85, 57?( 0- 


(06 (00५४ 0॥ 0 7? 


7720 रत शत्श्ञाघााार शिाक्तरट्वा ?0_7255 'ैाट) 965 


उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि 
(वर्ष 980-8] से 984-95) 


लेखाचित्र 5 ० 


४ 


लक्ष्य उपलब्धि ।, 
जय. अं 


न्क्ा॥ 2 973 


8254 35 
7928 73 
हि हाल 
65580 ८ ञऔओन जज नत+>पेे 5 


का 
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उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति 


(वर्ष 980-8] से 984-95) 
लेखाचित्र 6 


रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस) 
420 00% 
400 00% 
80 00% 

60 00% 

40 00% 
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4.4 मसामीण भूमिह्ठीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 


4.4. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उत्तर 
प्रदेश के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्:धियाँ 


उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम पूर्णत 
केन्द्रीय वित्तीय योजना के द्वारा ।983--84 के सालो में राज्य के सभी डी 
आर डी ए के द्वारा लागू किया गया। ]983--84 के सालो के अन्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार ने राज्य के ऊपर 705 लाख रुपए व्यय का लक्ष्य 
दिखाया था, जिसमें से केवल ]30 93 लाख रुपए व्यय हुआ (व्यय का 7 
68 प्रतिशत) और इस व्यय के साथ 0 53 लाख मानव दिवस का एक 
अतिरिक्त रोजगार सचालित किया गया था। 984-85 के वर्षो में 85599 
[8 लाख रुपए कोष से राज्य के लिए पारित किया गया, और 7695 86 
लाख रुपए की उपलब्धि प्राप्त हुई यह उपलब्धि व्यय का 89 50 प्रतिशत 
थी, उस साल के लिए भौतिक लक्ष्यों की दृष्टि से 45634 लाख मानव 
दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार निर्धारित किया गया, जबकि इसके 
विरूद्ध रोजगार मे 505 62 लाख मानव दिवस की वास्तविक उपलब्धि 
प्राप्त हुई (उपलब्धि का ]0 80 प्रतिशत) ।« 


इस प्रकार पॉचवी और छठी पचवर्षीय योजना की अवधि में इस 
कार्यक्रम के द्वारा राज्य मे 56 5 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त 
रोजगार सचालित किया गया, और इस पर व्यय होने वाली राशि 7826 79 
लाख रुपए आकलित की गई । उपर्युक्त तथ्यो की जानकारी के आकड़े 
तालिका 48 में विश्लेषित किए गए है। सरकार द्वारा ससाधन उपलब्ध 
कराने के दृष्टि कोण से केन्द्र सरकार ने प्रदेश में छठी व सातवी योजना 
(]985--86) के प्रारम्भिक वर्षों में 70.69 40 लाख रुपए के कुल ससाधन 
इन कार्यक्रमों के लिए राज्यो को निर्धारित किये थ, जिसके विरूद्ध ,329 
40 लाख रुपए के कुल ससाधन अवमुक्‍त हुए, और ,595 05 लाख रुपए 
के ससाधन प्रदेश मे प्रयुक्त किए गए, इस प्रकार कुल अवमुक्त व प्रयुक्त 
ससाधनो का 02 34 प्रतिशत तालिका 49 मे आकलित किया गया है। 


उत्तर प्रदेश राज्य मे आर एल ई जी पी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 
भौतिक विकास और खेतिहर मजदूरो को रोजगार प्रदान करने के लिए 


[420] 


विभिन्‍न निर्माण कार्यो को अपनाया गया था। जिसमे राज्य के अनुसूचित 
जातियो एव जनजातियो तथा मुक्त बधुवा मजदूरों के लिए छठी व सातवी 
पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सबसे अधिक वर्ष 987--88 मे 25,709 
सकानो का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के द्वारा किया गया था जो उन्हे 
नि शुल्क उपलब्ध कराए जाते है। चूँकि यह योजना इस कार्यक्रम की एक 
उपयोजना के रूप में शुरू की गई थी बाद मे यह जवाहर रोजगार योजना 
का अग बन गई, किन्तु 4996 मे इसे जवाहर रोजगार योजना से पृथक 
कर एक स्वतत्र योजना का रूप दिया गया है। इस योजना के द्वारा वर्ष 
]986--87 में 5307 हेक्टर क्षेत्र में सामाजिक वानिकी तथा 723 50 लाख 
वृक्षारोपण का कार्य सडको के दोनो किनारो पर किया गया अन्य निर्माण 
कार्यक्रमों में, लघु सिचाई का कार्य 3449 हेक्टर, 987--88 व ]988--89 
में क्रमश 922 05, 4] हेक्टर क्षेत्र मे सम्पन्न किया गया था। 


तालिका 4 8 


उत्तर प्रदेश में आर एलई जी पी की वित्तीय एव भोतिक उपलब्»ियाँ 
(]983-84 से 984-85) 


भौतिक प्रगति (लाख मानव दिन) ' वित्तीय प्रगति (लाख रु मे) 
वर्ष लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत 
[ टे उठे 5 । 5 6 है 
980-83 ह | म | ६ न 
४ [9083-84 54 95 ।8 8 3७% 9 |6 /05 00 30 93 7 68 
#984-635 4560 34 505 62 ]।0 60 8599 [6 7695 66 ७9 50 


कुल योग 5व.29 565 00.95 0304.8 7826.79.._ 75.96 


सय्रोत - # रिपावी [2४2८॥09767 ठट्ञा गागगाठ था ए ? 984-85 570: 0#06 0500४ 
ण जा 2 406५॥ 
# 0]फ शि0३ भार, 29502 20278655 'श्षिटा! [985 
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तालिका 4 9 


उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियाँ 


निर्धारित ससाधन (लाख रु मे) 


वर्ष 


केश 


अवमुक्त ससाधन 


कुल केश. कुल अवमुक्त प्रयुक्त प्रतिशत मे 
ससाधन ससाधन ससाधन 
2 उ 4 5 6 हर 
[9865-86 86523 00 [0]69 40 6723 00 ।]329 40 4595 05 02 34 
[980-6/ 8736 00 |244+4 |4+ 8648 ७7 ]4652 0] ]]7/49 82 80 9 
]98/-86 8437 (0 [2877 57 8]23 50 2986 7] []08 0७ 64 84 
]9868-89 [0600 00 42493 55 4]0526 5998 6। [2965 20 6] 04 
स्रोत - 59 0 रिधाव। [02६ 200)702॥ ॥930]6 [४० 860---83 ? [२० /6---80 ७&! 
[४० 23 
4.4.2 उत्तर प्रदेश में आर.एल.ई.जी.पी. कार्यक्रमों के द्वारा 


रोजगार सृजन 


उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के द्वारा 
985--86 के वर्षो मे 385 लाख मानव दिवस रोजगार सचालित करने का 
लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित किया गया था, किन्तु लक्ष्य से अधिक 535 95 
लाख मानव दिवस का व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ जो कि 
उपलब्धियो का 39 2] प्रतिशत था | तालिका 4 0 के आकडो के विश्लेषण 
से ऐसा स्पष्ट है कि वर्ष 985--86 से 988--89 की अवधि मे राज्य मे 
लक्ष्य से अधिक रोजगार सचालित करने का प्रयत्न किया गया, जिसके 
परिणामस्वरूप इन कुल वर्षों की अवधि के अन्तर्गत ]703 55 लाख मानव 
दिवस के एक अतिरिक्त रोजगार सृजन के विरूद्ध 224 3 लाख मानव 
दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई थी | इस प्रकार इन कार्यक्रमो के द्वारा राज्य 
के ग्रामीण बेरोजगारों को बृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का 
प्रयास किया गया | 

988--89 के बाद इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के 
अन्तर्गत विलय कर दिया गया | उपरोक्त आकडो का प्रदर्शन लेखाचित्र 7 
मे किया गया है। 


तालिका 4 0 


उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की भातिक उपलब्;ियाँ 





रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस) 








वर्ष लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत 
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उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उपलब्;ियाँ 


लेखाचित्र 7 
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4.5 जवाहर रोजगार योजना 


4.5.4 उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 
वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ 

देश मे जवाहर रोजगार योजना की प्रारम्भिक शुरूआत सातवी 
पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष । अप्रैल 989 मे हुई जिसके अन्तर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी 
कार्यक्रम को मिला दिया गया। प्रदेश मे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 
केन्द्र सरकार ने 44364 90 (77 38 प्रतिशत) और राज्य ने 72087 82 
लाख रुपये (226| प्रतिशत) का व्यय दिखाया था। अत कुल 53452 72. 
लाख रुपए व्यय किया गया। 4990--9] और 99]-92 के सालो मे 
क्रमश 48538 62, व 44547 0] लाख रुपए व्यय हुआ, इन आकलनो से 
ऐसा ज्ञात होता है कि राज्य के अन्तर्गत इन कार्यक्रमो के प्रारम्भिक वर्षो 
(]989--90) की अपेक्षा 4990--9] और 99--92 के सालो में योजना के 
विकास पर कुछ कम धन उपलब्ध कराया गया | भौतिक प्रगति की दृष्टि से 
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार वाले पुरूषो और 
महिलाओ दोनो के लिए ही 989--90 के वर्षो मे 436 28 लाख मानव 
दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 4624 93 लाख मानव दिवस 
अर्थात्‌ उपलब्धियो का 3 3 प्रतिशत अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का 
सृजन हुआ। 4990-9] मे 628 27 लाख मानव दिवस, 95 6] प्रतिशत 
उपलब्ध प्राप्त हुई जबकि राज्य मे रोजगार सचालित करने के लिए 703 
8] लाख मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 99]--92 मे 
इस योजना का सम्भावित परिणाम लक्ष्य से कुछ अधिक निकला क्योकि 
।562 ]4 लाख मानव दिवस का (06 07 प्रतिशत) एक अतिरिक्त रोजगार 
सचालित किया गया था जोकि लक्ष्य ((472 69) के विरूद्ध था। इन 
योजनावधियो के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन का प्रयास 
राज्य मे किया गया। वर्ष 995--96 में 90 प्रतिशत की वृद्धि रोजगार मे 
प्राप्त की गई । उपर्युक्त तथ्यो का विश्लेषण, तालिका 4] मे किया गया 
है। जिसे लेखाचित्र सख्या क्रमश 8, 9 मे भी प्रदर्शित किया गया है। 
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उत्तर प्रदेश मे इस योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य 994-95 
के वर्षों में किए गए, उनकी भौतिक प्रगति की उदाहरणात्मक सूची तालिका 
4 ]2 में निम्नवत्‌ प्रदर्शित की गयी है, जिनमे राज्य के गावो की अनुभूत 
आवश्यकताओ के अनुसार अन्य निर्माण कार्य भी शामिल किए गए | 
सरकार और पचायतो आदि की सामुदायिक भूमि पर 4922 20 हेक्टर क्षेत्र 
मे सामाजिक वानिकी, सिचाई सुविधाओ के विकास के लिए 6]45 70 
हेक्टर क्षेत्र मे लघु सिचाई कार्य किया गया था। इन्ही वर्षों में भूमि सरक्षण 
तथा भूमि विकास का कार्य क्रमश 5293 42, 344 48 हेक्टर क्षेत्र मे शुरू 
किए गए | मानव अथवा पशु या सिचाई अथवा मछली पालन के लिए पानी 
उपलब्ध करवाने हेतु गावो मे 643 तालाबो का निर्माण व उनका नवीनीकरण 
किया गया। 


ग्रामीण सडको के विकास हेतु राज्य के अन्तर्गत 667] 36 किलोमीटर 
लम्बी सडको का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से 
सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के कार्य जैसे 856 स्कूल भवन का 
निर्माण कराया गया । 

अनुसूचित जातियो,/जनजातियो के सदस्यो और प्रदेश के मुक्त 
बधुवा मजदूरों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत क्रमागत 26,300 
भवनों का निर्माण इन वर्षों मे किया गया। उपर्युक्त विवरणो से प्राप्त 
जानकारी के द्वारा यह अनुमानित होता है कि उत्तर प्रदेश मे इस योजना 
के द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों मे भौतिक निर्माण कार्यो की प्रगति के प्रयास किए जा 
रहे है। 
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तालिका 4 7] 


उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्:धियाँ 
(]989-90 से 995-96) 


दा 


वित्तीय प्रगति भौतिक प्रगति 
(रोजगार सृजन लाख मानव दिवस) 
वर्ष कन्‍्द्रीय. राज्याश कुल व्यय. लक्ष्य. उपलब्धि प्रतिशत 
अश (लाख रु मे) 


[989-90 436490 20867 62 53452 72 [436 26 ]624 93 [43 |3 
(7// 38) (2 00] ॥ ([00 00) 

[990-9] 3868630 67 970775 48538 62 [/03 ]] 0626 27 95 06] 
(79 99) (20 00) (।00 00) 

[99[-92 35637 6! 8909 40 44547 0] [47269 562[4  [0060 07 
' (60 00) (|9 99) (]00 0) 

[995-96** [667 00 4]0 75 2083 75 37 04 424 33 90 /3 
(860 00) (0 (0) (| 00 (0) 


स्रोत - ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट - 99]-92 तालिका सख्या-88, 
89, 90, पेज न 87, 88, 89 | 


“#+0(]59 0 रियाह [28ए80707/ ?0/2290776 70 एक ?78085॥ '995- 
96' 


उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय उपलब्;धियाँ 


लेखाचित्र 8 


90 
80 
#0 


50 


ः बन 


50 कप केन्द्रीय अश 
40 ७ ज्याश 


30 
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उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन 


लेखाचित्र 9 


प्रतिशः 
््््ि 
420 
443 43 


कि 5 अञ 06 07 





| तालिका 4 2 

उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 994-95 मे भोतिक 
उपलब्धियां 

क्रम... विवरण . | ऑ ्7्7<-<---झऑआऑ्् 
संख्या 
| सामाजिक वानिकी है  क्षे) 4922 20 
2 लघु सिचाई कार्य है क्षे) ह 6]45 70 
3 भूमि सरक्षण कार्य हहेक्षे) 5293 42 
4 भूमि विकास कार्य (हेक्षे) 344 48 
5 लाभान्वित कार्य अनुसूचित जाति/अनु जनजाति (सख्या) 5839 
6 वृक्षारोपण (सख्या लाख मे) 582 
हे गाँव मे तलाबो का निर्माण (सख्या) 643, 
8 पानी पीने के कुओ व पोखर इत्यादि का निर्माण (सख्या) 7996 
9 ग्रामीण सडको का निर्माण (किलोमीटर) 667] 36 
]0 आई ए वाई के अन्तर्गत भवनों का निर्माण (सख्या) 26300 
| | स्कूल भवन 856 
[2 अन्य कार्य ]6689 


स्रोत - ५9 0 रिएत]। [20६९0०एगआाला। गि0९/गाया|शदा) पथ 2306५ 995-96 
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4.6 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 


4.6.व उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल 
विकास कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्:धियाँ 
देश के ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ में 
वर्ष 4982 मे, 50 चुने हुए जिलो मे शुरू किया गया था। एकीकृत ग्राम्य 
विकास कार्यक्रम की उपयोजना के रूप मे प्रदेश मे यह कार्यक्रम वर्ष 
]983--84 से क्रियान्वचित किया गया। 
उत्तर प्रदेश मे सातवी पचवर्षीय योजना के प्रारम्मिक वर्ष 985--86 
मे केन्द्रीय कोष से कुल 29 लाख रुपए इन कार्यक्रमों पर व्यय किया गया 
और 600 महिला ग्रुप बनाए गए जिनकी कुल सदस्य सख्या ,523 थी, 
इस कल व्यय धनराशि मे से निर्मित प्रति ग्रुपो पर 4,833 रुपए, व प्रति 
सदस्यों पर 252 /»रुपए, व्यय हुए। सातवी पचवर्षीय योजना के अन्तिम 
वर्ष अर्थात्‌ 4989--90 में इस कार्यक्रम के द्वारा ।040 महिला ग्रुप बनाए 
जा चुके थ, जिनकी सदस्य सख्या 7,992 थी, इस प्रकार प्रति महिला 
म्रुपो और सदस्यो पर क्रमश 346, 778 रुपए व्यय आकलित किया 
गया | जबकि इन्ही वर्षो मे कुल व्यय धनराशि 40 लाख रुपए थी | आठवी 
पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षों के अन्तर्गत अर्थात्‌ 99]--92 तक प्रदेश 
में 345 बनाए गए महिला ग्रुपो की सदस्य सख्या 5099 थी। इन 
कार्यक्रमों के विकास पर कूल ]9 लाख रुपए का कल व्यय दिखाया गया 
जो कि इस व्यय की गई धनराशि मे से निर्मित प्रति ग्रुपो पर 8847 रुपए 
तथा प्रति सदस्य पर 237 रुपए तालिका 4 43 मे विश्लेषित किया गया है। 
वर्ष 995--96 में 24974 लाख रुपए व्यय हुआ जो कि व्यय का 42 
प्रतिशत है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य मे इस कार्यक्रम का चरणवार 
विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, और अधिकतर उन परिवारो को 
प्राथमिकता दी जा रही है जिनमे महिलाए कम पढी-लिखी हो, यह 
इसलिए किया जाता है जिससे प्रदेश के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे समाज 
के सबसे पिछडे हुए महिलाओ व शिशुओ के विकास को सबसे पहले लाभ 
प्राप्त हो सके | 
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तालिका 4 3 (अ)" 


उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम (डी डब्लू सी आर ए ) के 
अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति (985-86 से 99-92) 


वर्ष 


[965-86 
986-87 
[9877-68 
[986-69 
[989-90 
[990-9] 
[99-92 


स्रोत - 


वित्तीय प्रगति (करोड रु मे) 


केन्द्रीय कोष कुल व्यय. निर्मित ग्रुप रु प्रति 

से अवमुक्‍त ग्रुप 
(59 ( 29 000 4633 
0 75 () /3 +#46 9/85 
() 96 (36 [675 3343 
| 0/ 0) 92 946 9/20 
0 44 | 40 [040 [346] 
| 26 ९9.) 00) 0966 
| 04 | |9 ]345 8847 


ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (99 -92' 


तालिका 4 3 (ब) 


सदस्य 


| |323 
|/843 
2/39 
20087 
[7992 
2]34 
3099 


भौतिक प्रगति (सख्या मे) 


रु प्रति 
सदस्य 


28 222 
409 
2 
456 
॥78 
439 
237 


उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक 


प्रगति वर्ष (992-93 से 995-96) 
वित्तीय प्रगति (लाख रु मे) 


भौतिक प्रगति (सख्या मे) 





वर्ष केन्द्रीय कोष कूल व्यय. प्रतिशत निर्मित सदस्य 
से अवमुक्त ग्रुप 

[992-93 ।68 9 00: /0) 33 ॥] [28 | [962] 
(00 00) 

[993-94 []] 0 #4 9] 67 43 [44 | 0232 
(00 00) 

[994-95 [2] 50 237 47 95 45 ]709 +9864 
(|00 ७00७) 

[995-96 000 29 2-9 74 4[ 00 22202: 22929 
(|00 00) 

५00८९ ५79 0 रिधाव [2202[029707ा ?0|्वाशा॥6 ॥] एश 9302५ '(995-96' 
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4.7 सुनिश्चित रोजगार योजना 


4.7-4 सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक 
प्रगति 

उत्तर प्रदेश राज्य मे सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव 
भौतिक प्रगति की (तालिका 4 74) के आकडो से यह स्पष्ट है कि इस 
योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कुल 647 68 लाख रुपए व्यय हुए यह व्यय 
8 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 995-96 में 62 प्रतिशत धनराशि व्यय की 
गई | इन्ही वर्षो मे रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 38 23 लाख 
मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ इसमे कुल रोजगार 
का 47 प्रतिशत अनुसूचित जाति को और 5] प्रतिशत रोजगार अन्य 
व्यक्तियों को उपलब्ध हुआ | उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात एक निष्कर्ष यह 
ज्ञात हुआ कि वर्ष 993-94 से 995--96 की योजनावधि में रोजगार 
सजन की उपलब्:धियो मे वृद्धि हुई | 

तालिका 4 44 


उत्तर प्रदेश मे सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक उपलब्याँ 
([993-94 से 995-96) 


वित्तीय प्रगति (लाख रुपये मे) भौतिक प्रगति (लाख मानव दिवस) 
वर्ष लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत कुल रोजगार 8९ ७३॥ अन्य 
दिवस 


[993-94 3507 8] 04/ 68 [8 46 [5 00 पर धार पर 
[994-95 6597 63 69086 26 53 67 65 63 0029 547 93 67 
(00 00) (4002) (330) (56 67) 


[995-960 27]3935 [673] 98 6] 65 3]6 23 [5]9] 330 १व06] 02 


([00 00) (4773) (।66) (50 59) 


स्रोत ा9त9५ 0 रिपाण [02०2002॥शा ?00टवाशाा6 ए एक /80९5॥ ]995-96' 
नोट (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है) 


छलाहाबाद जनपद से 
रोजगार व आर्थिक स्थिति 
का न्िरूपण 


5] 


2 


352। 


शक? 


[> 


0 20 ७! 


धड क, 


54 


हक 


अध्याय - 5 


चलाहाबाद जनपद में रोजगार व आर्थिक स्थिति 
का निरूपण 


इलाहाबाद जनपद 

चयनित विकास खण्ड 

मूरतगज विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद 
फूलपुर विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद 
जसरा विकासखण्ड इलाहाबाद जनपद 
भूमि का आकार एव उपयोगिता 
व्यावसायिक ढाचा 


इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति 
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अध्याय - 5 


इलाहाबाद जनपद में रोजगार व 
आर्थिक स्थिति का निरूपण 


5.7 लछलाहाबाद जनपद 


पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जनपद धनी आबादी वाला क्षेत्र 
है| इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 726] 00 वर्ग किलोमीटर है। 907 
से 99] तक की जनगणना के अनुसार जिले की कल जनसख्या एव 
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के प्रति दशक प्रतिशत अन्तर को तालिका 5] मे 
प्रदर्शित किया गया है जिसमे ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रो के 90 वर्षों (90] 
से 99]) में वृद्धि को क्रमश 206 8, 3704 आकलित किया गया। इनके 
अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की 
जनसख्या मे वृद्धि हुई है। वर्ष 97] से 99] मे, जनगणना सम्बन्धी 
आकडो के आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रदेश मे 377 के विरूद्ध 
और पूरे देश के 276 की तुलना मे वर्ष 498] मे इस जिले की जनसख्या 
का घनत्व 523 प्रतिवर्ग किलो मीटर था। जिले की कुल जनसख्या 
(]98] में) 37,97033 और आबाद ग्रामो की सख्या 3,5]4 थ्वी, जो कि वर्ष 
]99] की जनगणना के अनुसार बढकर 49,2],3]3 व आबाद ग्रामो की 
सख्या 3,539 हो गयी | 

इस प्रकार वर्ष 97]--8] के दशक मे प्रदेश की जनसख्या वृद्धि 
दर +25 49 प्रतिशत के विरूद्ध जिले की जनसख्या वृद्धि +29 37 प्रतिशत 
और वर्ष 99] में 30 प्रतिशत आकलित की गयी है। जिले मे वर्ष 98 मे 
302445 ग्रामीण व्यक्ति थे, जबकि इसके विरूद्ध वर्ष 99] मे 3898948 
है | जनपद मे कूल साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 98] मे 28 तथा 99 मे 
42 79 प्रतिशत पाया गया है, जिनमे पुरूष व स्त्रियों में साक्षरता दर क्रमश 


59] प्रतिशत, 23 5 प्रतिशत अर्थात्‌ जनपद मे कूल 66+4096 साक्षर 
व्यक्ति है | 
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वर्तमान समय मे इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामो की सख्या 
3945 और नगरीय कस्बो की सख्या 8 है। ग्रामों के विकास की ओर 
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि ही इस जिले की मुख्य स्थाई 
जीविका है। ग्राम विकास मे कृषि एक अह भूमिका रखती है अत कषि 
विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर कृषि क्षेत्र मे 98व 
तक पूर्णकालिक काम करने वालो मे अन्य काम करने वाले व्यक्ति 25 36 
प्रतिशत थे, जबकि कृषि क्षेत्र में काश्तकार 46 28 प्रतिशत व खेतिहर 
मजदूर 22 84 प्रतिशत थ | 


वर्ष 98] मे इलाहाबाद जिले में 726] 8 क्षेत्रफल वर्ग किमी मे 
कुल अनुसूचित जाति 9,3],075 व अनुसूचित जनजाति की सख्या 256 
एव उनके परिवारों की सख्या 6,57,475 थी, 99] वर्ष मे इनकी सख्या 
बढकर 203847 हो गई है इनमे 528 प्रतिशत पुरुष व 472 प्रतिशत 
स्त्रिया शामिल है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कुल जनसख्या 
2204, और कुल 7,94970 परिवार सम्मिलित है | 


उपरोक्त तथ्यो से सम्बन्धित इलाहाबाद जिले के विभिन्‍न आवश्यक 
जानकारिया तालिका 5] से 54 मे प्रदर्शित की गयी है। और इन 
तालिकाओ के आकडो को अग्राकित लेखाचित्र 20, 2] के माध्यम से भी 
दर्शाया गया है | 


जनगणना 


वर्ष 


[90॥] 
9[| 
[92] 
93| 
[94 | 
95] 
96! 
[97/] 
[986] 
99॥ 
[90-9 | 


स्रोत : 


आबाद 


ग्रामो 
की 


सख्या 


3473 
3505 
3525 
कह, 
3540 
3524 
3526 
353| 
35[4 
3339 


कुल 


[488 | 29 
[46493| 
[402350 
[489303 
608866 
2044] | 7 
2436376 
29372786 
3797033 
4923]3 


अ्ननन-म७क 
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तालिका 5 
जनपद मे जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामो की सख्या, जनसख्या तथा 
प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर (90-99व) 


जनसख्या 

ग्रामीण. नगरीय 
]270783 27346 
]264]47 200784 
[2]547] 66879 
]275[50 24]53 
]50958| 299285 
677990  36627 
]9944]2 443964 
2395[75 542!03 
302]445 775586 
3898948 022365 


डा 


कुल 


ता (2) 
-4 00 

000 
22 00 
3 00 
9 00 
24 (0 
29 00 
3000 
230 / 


ग्रामीण 


लक) 2 
-4 00 

3 00 
8 (00 
[] (00 
[9 (0) 
20 (00 
206 00 
29 00 
206 8 


प्रति दशक % अन्तर 


नगरीय 


अन्‍ननकस»बः»क, 


-06 00 
-/ 00 
[5 ७0 
40 00 
22 (0 
2 (00 
22 00 
43 (0 
32 00 
3/04 


साखियकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 4994--95, तालिका 


सख्या 9, पृष्ठ सख्या 28 | 


जनपद इलाहाबाद की जनसख्या मे जनगणना के अनुसार प्रतिदशक जनसख्या मे वृद्धि 


लेखाचितन्र-20 


50 | 
45 | 
40 
35 
30 
25 


20 | 





38227 कक तु सं हा ह 
एटा हर्ट: 22 (१0 नकारा 7४ कह 3४४ 
4 
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तालिका 52 
इलाहाबाद जनपद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 0 वर्ष की जनसख्या वृद्धि 





५ वृद्धि 

97] 23,95,75 ]24439] ]50784 20 0 
(]00 0) (5] 9) (48 0) 

]98] 30,23,445. 5,84,096 4,39,949 26 20 
(]00 0) (5924) (476) 

]99] 36,98,9486 20,63,534 ]8,35,44 29 (00 
(|00 0) (52 9) (4/ 0) 


स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 994 तालिका-6, पृष्ठ सख्या 23 | 
नोट- (कोष्ठक में प्रतिशत आकडे दिए गए है।॥) 
जनपद इलाहाबाद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 0 वर्ष की जनसख्या वृद्धि 


लेखाचित्र 2] 


कुल ग्रामीण जनसख्या 


30 00% 


25 00% 


20 00% 


45 00% 


0 00% 


5 00% 


0 00% 
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तालिका 53 


इलाहाबाद जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसख्या एव परिवार 


वर्ष क्षेत्रफल अनुसिचत अनुसूचित परिवारों 
वर्ग जाति जन जाति की 


(किमी ) कुल पुरुष स्त्री कुल पुरुष स्त्री सख्या 


च् 


[97] 7255 6 7339]3 374989 358924 256 [435 []] 544779 
([00 0) (5।0) (489) (।00 0) (56 6) (43 4) 


]987206। 8 93075 4864594 44648] 256 ]45  ]] 657475 
(]00 0) (520) (479) (।00 0) (56 6) (434) 


]99]7206] 0 203847 6353]3 568534 2204 254 950 794970 
(]00 0) (526) (47 2) (।00 0) (56 9) (43 ) 


स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 994 तालिका-, पृष्ठ सख्या 24, 
9 
नोट- (कोष्ठक में प्रतिशत आकडे दिए गए है|) 
तालिका 54 


इलाहाबाद जनपद मे साक्षर व्यक्त्यो का प्रतिशत 
([97] से 99]) 


वर्ष कल जनसख्या कुल साक्षर व्यक्ति साक्षरता का प्रतिशत 
[97] 27.0 2 /00 /904293 80 932 

[96] 3797033 [(002932 <>6 0 

[99] 4923]3 | 664096 33 6 

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष |994 

5.2 चयनित विकास खण्ड 

कट मरतगंज विकास खण्ड, इलाहाबाद जनपद 


इलाहाबाद जिले के चायल तहसील के अन्तर्गत आने वाला 
मूरतगज विकास खण्ड जनपद के द्वाबा समृभाग में स्थित है, जिला 
मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 34 किलोमीटर और विकास खण्ड 
के कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलो मीटर है। 
मूरतगज में जनसख्या का घनत्व 584 प्रति वर्ग किलो मीटर है। इस 
विकास खण्ड मे निवास करने वाली प्रति लाख जनसख्या पर कल पक्‍की 
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सडको की लम्बाई वर्ष 499] मे 724 किलोमीटर, जो कि वर्ष 992--93 के 
आकलन के दोरान 74 किमी हो गई और प्रति हजार वर्ग पर कल पक्‍की 
सडको की लम्बाई 432 5 किलोमीटर पायी गयी । 


वर्ष 99] की जनगणना के अनुसार मूरतगज विकास खण्ड मे 
कुल 4,22,95 ग्रामीण व्यक्ति है, जिनमे 65,747 (535 प्रतिशत) पुरुष 
और 5768 (46 5 प्रतिशत) स्ल्रिया है। गत दशक में कुल 7 0 प्रतिशत 
की वृद्धि आकलित की गई ॥|' 

इस विकास खण्ड की कुल जनसख्या मे अनुसूचित जाति,“जनजाति 
के 356 प्रतिशत व्यक्ति है, जो कि अन्य दो चयनित (फूलपुर, जसरा) 
विकास खण्ड के प्रतिशत दर से अधिक है| इसका अभिप्राय यह है मूरतगज 
मे निवास करने वाली कुल जनसख्या मे अनुसूचित जाति,/जनजाति के 
व्यक्तियों की सख्या फूलपुर और जसरा विकास खण्ड की अपेक्षा अधिक है | 


फूलपुर और जसरा विकास खण्डो की अपेक्षा मूरतगज विकास 
खण्ड में साक्षरता दर कुछ कम, अर्थात कुल जनसख्या के 2व प्रतिशत 
है। कल जनसख्या मे 35 प्रतिशत मुख्य कर्मकर है जबकि कल मुख्य 
कर्मकरो से कृषि मे लगे कर्मकरो का प्रतिशत 406 और पारिवारिक उद्योग 
मे [ प्रतिशत कर्मकर है। अत उक्त आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट 
होता है कि इस विकासखण्ड मे अधिकतर जनसख्या कषि पर निर्भर है 
क्योकि पारिवारिक उद्योगों की तुलना मे कृषि व्यवसाय मे काम करने वालो 
का प्रतिशत अधिक है | 

इस विकास खण्ड के कषको द्वारा प्रति हेक्टर सकल बोए गए 
क्षेत्रफलो पर कृषि उत्पादनो का मूल्य प्रचलित भावों पर 8222 रुपये 
निर्धारित किया गया। इस क्षेत्र मे कृषि सिचाई व्यवस्था के अन्तर्गत शुद्ध 
सिचित क्षेत्रफल से सकल सिचित क्षेत्र 477] प्रतिशत है। जिसमे कुल 
नलकाूपो द्वारा शुद्ध सिचित क्षेत्रफल का भाग लगभग १00 प्रतिशत है | 


] साख्यिकीय पत्रिका, इलाहाबाद जनपद, (उत्तर प्रदेश) वर्ष 994, तालिका-6, 
पृष्ठ सख्या 23 
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$3.2.2 फूलपुर विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद 

इलाहाबाद जनपद में फूलपुर विकासखण्ड फूलपुर तहसील और 
गगापार समूभाग मे स्थित है, जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 
43 और विकास खण्ड के कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 
लगभग किलोमीटर है। ये विकासखण्ड धनी जनसख्या वाला क्षेत्र है। 
यहा जनसख्या का घनत्व 665 प्रतिवर्ग किलोमीटर है | 

वर्ष 4992-93 के आकलन के अनुसार यहा निवास करने वाली 
प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्‍की सडकों की लम्बाई 767 तथा प्रति 
हजार वर्ग पर 50 5 किलोमीटर थी | 

वर्ष 99] की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र मे कुल ग्रामीण 
व्यक्तियों [4998 के 52] प्रतिशत पुरुष और 47 8 प्रतिशत स्त्रिया है। 
ड्स प्रकार जहा मूरतगज में 7 0 प्रतिशत, जसरा मे 5 50 प्रतिशत वृद्धि 
के विरूद्ध फूलपुर मे गत दशको में 35 प्रतिशत की वृद्धि जनसख्या में 
सरकारी सारखियकी द्वारा आकलित की गई है। 


इससे ये ज्ञात होता है कि इन गत दशको में मूरतगज और जसरा 
विकास खण्ड की अपेक्षा फूलपुर क्षेत्र मे जनसख्या वृद्धि से रोजगार के 
अवसरो को प्राप्त करने वाले श्रम शक्ति मे भी वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप 
रोजगार प्राप्त कर्मकर कुल जनसख्या के 33 प्रतिशत है। इन कुल मुख्य 
कर्मकरो में कृषि क्षेत्र मे 89 प्रतिशत एव पारिवारिक उलद्योगो में 3 
प्रतिशत कर्मकर, कार्यशील हैं, अत इन मुख्य तथ्यो से यह भी स्पष्ट है कि 
कुल जनसख्या में मुख्य कर्मकरो का अधिकाश भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा 
हुआ है। कृषि में सकल सिचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से 
प्रतिशत ]43 | है। 


क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र मे प्रति सौ आबाद ग्रामो पर 
गोबर गैस सयत्रो की सख्या 233 8 और विधुतीकृत ग्राम कुल आबाद ग्रामों 
के 993 प्रतिशत है | 


[ 3६€ | 


5.2.3 जसरा विकास खण्ड, इलाहाबाद जनपद 

इलाहाबाद जनपद के जमुनापार समभाग में जसरा विकास खण्सड 
स्थित है, यह विकासखण्ड बारा तहसील के अन्तर्गत आता है। जिला 
मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 49 किलोमीटर और निकटतम 
रेलवे स्टेशन की दूरी केवल | किलोमीटर है | 

डइस विकास खण्ड मे जनसख्या का घनत्व अन्य दो चयनित 
विकास खण्ड (मूरतगज, फूलपुर) के विरूद्ध अर्थात्‌ कुछ कम 47 प्रतिवर्ग 
किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त प्रति लाख जनसख्या पर कल पक्‍की 
सडको की लम्बाई 925 किलोमीटर है | 

वर्ष 499] की जनगणना के अनुसार गत दशक में कुल जनसख्या 
मे 55 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई | यहा निवास करने वाली कुल 
ग्रामीण जनसख्या ],2,399 लाख है जिसमे अनुसूचित जाति,जनजाति के 
22 5 प्रतिशत और 303 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये है। 


कुल मुख्य कर्मकर 358 प्रतिशत है, जबकि समस्त विकास खण्ड़ 
मे केवल 33 2 प्रतिशत ही कर्मकर है| जसरा विकास खण्ड मे कुल मुख्य 
कर्मकरो में कृषि क्षेत्र मे 38 प्रतिशत (समस्त विकास खण्ड में 302 
प्रतिशत) और पारिवारिक उद्योगो में 23 प्रतिशत (समस्त विकास खण्ड मे 
32 प्रतिशत) कर्मकर लगे हुए है। 


चयनित विकास खण्डों की विवरण तालिका के आकडो से ये 
स्पष्ट हुआ कि फूलपुर विकास खण्ड की अपेक्षा मूरतगज और जसरा मे 
अधिकतर कार्यशील श्रम शक्ति कृषि व्यवसाय से जुडी हुई है। 

इस विकास खण्ड में कृषि विकास की दृष्टि से शुद्ध सिचित 
क्षेत्रकल से सकल सिचित क्षेत्रफल 48 9 प्रतिशत है | 

चयनित विकास खण्डो की उपर्युक्त तथ्यो की आवश्यक जानकारी 
तालिका 55.56, 57 से प्राप्त होती है। 
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तालिका 5.5 


इलाहाबाद जनपद मे चयनित विकास खण्डो की ग्रामीण जनसख्या वृद्धि जनगणना 


वर्ष - 499] के आधार पर 


चयनित 
विकास खण्ड. व्यक्ति पुरुष स्त्री गत दशक 
मे % वृद्धि 
मूरतगज [,22,9 5 0343 57,68 [7 0 
(]00 ७) (250 »0 (405) 
फूलपुर ]4998 78,60 7,758 35 00 
(|(00 (0) (32 [) (4/ 6) 
जसरा | ]2399 00,462 के 2 कक 8083, 
(00 0) (03.00) (46 2) 
स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 994 तालिका-6, पृष्ठ सख्या 23, 
नोट- (कोष्ठक में प्रतिशत आकडे दिए गए है।) 
तालिका 5 6 
चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदों का विवरण, वर्ष 99] 
प्रमुख मद मूरतगज फूलपुर जसरा 
| जनसख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 584 665 4]7 
2 अनु जाति/जन जा का कुल जनसख्या से प्रतिशत 35 6 233. 225 
3 प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई 72 4 754. 890 
4 साक्षर व्यक्तियों का कुल जनसख्या से प्रतिशत _ 2... 2092. जज 
5 प्रति हजार वर्ग किमी पर कल पक्‍की सडको की लम्बाई 3556 4905 4739 
6 कुछ मुख्य कर्मकारों का कुल जनसख्या से प्रतिशत 350 33] 358 
7 कृषि में लगे कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत 406 89. 3]8 
8 पारिवारिक उद्योग मे कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरो से 
प्रतिशत ]] 30] 23 





स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 994 तालिका-3, पृष्ठ सख्या 7 


[ [+०: 


तालिका 57 
चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण, वर्ष 992-93 





प्रमुख मद मूरतगज. फूलपुर जसरा 
| प्रति लाख जनसख्या पर कल पक्की सडको की 

लम्बाई 740 767. 925 
2 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर कूल पक्की सडको 

की लम्बाई 4325 5]05 3858 

विधुतिकृत ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत [000 993. 908 
4 प्रति है सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादकता 

मूल्य (प्रचलित भावों पर) रु 8222 9675. 8654 
5 सकल सिचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से 

प्रतिशत !7 ] ]43]_]48 9 
6 कुल नलकाूपो द्वारा शुद्ध सिचित क्षेत्रफकल का कूल 

शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 000 594. [47 


7 प्रति सौ आबाद ग्रामों पर गोबर गैस सयत्रो की सख्या 209 5 233 8 78 9 


स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष |994 तालिका-3, पृष्ठ सख्या 8, 
9, 0, !, 2 

इलाहाबाद जनपद एव चयनित विकास खण्डो में रोजगार एव 
आर्थिक स्थितियो के निरूपण हेतु, जिले मे भूमि उपयोगिता, व्यावसायिक 
स्तरों के आधार पर जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण, जिले के अन्तर्गत 
औद्योगीकरण की प्रगति, कृषि एव गैर, कृषि उद्यमों की स्थापना एव उनमे 
कार्यरत अ्मिको के आकडे इत्यादि कारकों को सरकारी सारिब्यकी के 
आकड़ो की तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करके विभिन्‍न जानकारिया 
प्राप्त की गयी, जिसे इस अध्याय मे क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया है - 
5.3 भूमि का आकार एव उपयोगिता 


इलाहाबाद जिले मे रोजगार एव आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के 
अन्तर्गत यह पाया गया है कि वर्ष 990-9] में भूमि का कल प्रतिवेदित 
क्षेत्र 738242 लाख हेक्टेयर था, जिसमे 28]42 हेक्टेयर (3 8 प्रतिशत) भूमि 
वनो के अन्तर्गत थी ऊसर एव कृषि के अयोग्य 32856 हेक्टेयर 
(5 प्रतिशत) भूमि वर्ष 4990--9] मे पायी गयी जबकि ]992-93 के सालो 
मे ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि की सख्या कम अर्थात्‌ 29387 हेक्टेयर 


[44] 


(4 प्रतिशत) हो गयी चूकि इन वर्षों मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 727425 लाख 
हेक्टेयर था। वर्ष 994--95 मे 73]4]5 लाख हेक्टेयर और 996-97 मे 
5]8673 लाख हेक्टेयर ही कुल प्रतिवेदित क्षेत्र अनुमानित किया गया है| 
इसका अभिप्राय यह है कि 990--9] की तुलना मे 992-93 के वर्ष में 
ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि मे कमी हुई क्योकि 4 प्रतिशत है। इसके 
विरूद्ध 8244 हेक्टेयर (3 प्रतिशत) भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य 
व्यवसायो के लिए उपयोग में लायी गई। इसी प्रकार जिले मे कुल 
प्रतिवेदित क्षेत्र के 924 प्रतिशत अर्थात्‌ 67949 हेक्टेयर भूमि सकल बोए 
गए क्षेत्र के अन्तर्गत आती थी । परन्तु वर्ष 4996--97 मे सकल बोया गया 
क्षेत्र 5] प्रतिशत ही है। 

उक्त तथ्यो की पुष्टि भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आकडो की तालिका 
58 के तुलनात्मक अध्ययन से होती है। 

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद जनपद मे चयन किए गए तीन मुख्य 
विकास खण्ड (मूरतगज, फूलपुर, जसरा) की आर्थिक स्थितियो के आकलन 
के अनुसार वर्ष 996--97 के सालो मे भूमि आकार का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 
मूरतगज में 2839 हेक्टेयर, फूलपुर मे 22529 हेक्टेयर और जसरा मे 
26958 हेक्टेयर है। ऊसर एव क॒षि के अयोग्य भूमि इन विकास खण्डो मे 
कल प्रतिवेदित क्षेत्र के क्रमश 46, 58 और 48 प्रतिशत पायी गयी | इस 
प्रकार जसरा मे 38 हेक्टेयर ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि के विरुद्ध 
लगभग 325 हेक्टेयर (6 प्रतिशत) भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य 
उपयोगो मे जैसे भूमि पर उद्योगो कारखानो की स्थापना, होटल निर्माण, 
दुकान इत्यादि के लिए प्रयोग मे लायी गयी क्योकि कृषि व्यवसाय के 
मौसमी होने से शेष खाली महीनो मे रोजगार के अवसर कम हो जाते है, 
जबकि गैर क्‌षि क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर अधिक होते है जिससे इस 
विकास खण्ड मे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगो मे लाई गयी भूमि के 
प्रतिशत क्षेत्र मे वृद्धि हुई, जबकि मूरतगज और फूलपुर मे, जसराकी तुलना 
मे कम अर्थात्‌ केवल 83 प्रतिशत तथा 08 प्रतिशत भूमि क्षेत्र ही अन्य 
उपयेग मे लायी गयी है। 


अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि मूरतगज और फ्ूलपुर मे 
वनो के अन्तर्गत क्षेत्र में कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी, बल्कि केवल जसरा 
विकास खण्ड मे 2 हेक्टेयर भूमि पर वन पाए गए | 

उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि इलाहाबाद जिला एव 
चयनित विकास खण्डो मे 4990--9] से 993-94 के वर्षों मे भूमि आकार 
के मूल्याकन से यह कहा जा सकता है कि भूमि को व्यवसायात्मक व 
विभिन्‍न आर्थिक प्रयोग मे लाने से इन जिलो एव विकास खण्डो की 
रोजगार व आर्थिक स्थितियो मे कुछ सुधार हुआ परन्तु वर्ष 996-97 के 
वर्ष मे भूमि उपयोग का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र कम है। भूमि को विभिन्‍न 
आर्थिक प्रयोग मे लाने की पुष्टि अग्र लेखाचित्र 22, 23 मे प्रदर्शित है । 
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5.4 व्यावसायिक ढाँचा 


किसी भी व्यवसाय (कृषि एव गैर कृषि क्षेत्र) मे कार्यशील जनसख्या 
के वर्ग में मुख्यत कारीगर, कृषक, कर्मकर, कृषि श्रमिक, सीमानत कृषक 
इत्यादि आते है जो कि जनपद मे विभिन्‍न व्यावसायिक स्तरो पर जैसे-- 
पशुपालन, जगल लगाना, खान खोदना, वृक्षारोपण पारिवारिक व गैर 
पारिवारिक व्यवसाय, निर्माण कार्य, व्यापार एव वाणिज्य इत्यादि मे मजदूरी 
रोजगार व स्वरोजगार पर कार्यरत है। अत इलाहाबाद जनपद मे वर्ष 
97] से 99] के दशको में व्यवसायिक स्तरो पर जनसख्या के आर्थिक 
वर्गीकरण की विश्लेषण तालिका 5 0 की सरकारी साख्ि्यिकी से यह स्पष्ट 
होता है कि इनमे वर्ष 97] में 9,48,74 कल मुख्य कर्मकर उपर्युक्त 
व्यवसायात्मक कार्यो से जुडे हुए थे। जिनकी सख्या मे हुई वृद्धि के पश्चात 
वर्ष 799] तक 5,52,562 हो गई | इनकी सख्या मे हुई उत्तरोत्तर वृद्धि से 
यह स्पष्ट होता है कि इन गत दशको मे जिले मे रोजगार के अवसरो को 
उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये | इस प्रकार विभिन्‍न व्यवसाय मे लगे हुए 
कुल मुख्य कमकरो में 6,7,700 अर्थात्‌ 43 3 प्रतिशत कर्मकर कृषक श्रेणी के 
थे | कृषि श्रमिकों की सख्या 402745 (26 प्रतिशत) पशुपालन जगल लगाने, 
और वृक्षारोपण, मे 87] (05 प्रतिशत) कर्मकर लगे हुए थ | इसके अतिरिक्त 
व्यापार एव वाणिज्य मे 67 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत अन्य कर्मकार भी 
सम्मिलित थे। उक्‍त आकडे लेखाचित्र 24 मे प्रदर्शित किये गये है । 

इन्ही अवधियो के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डो में जनसख्या के 
आर्थिक वर्गीकरण की सरकारी साखि्यिकी की तालिका 5 ][ के तुलनात्मक 
अध्ययन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विकास खण्डो मे 
से (मूरतगज, फूलपुर, जसरा) कुल मुख्य कर्मकरो की सख्या कुछ अधिक 
फूलपुर मे आकलित की गयी थी अर्थात यहा पर कुल मुख्य काम करने 
वाले 49660 थे | जबकि मूरतगज मे 4304 तथा जसरा मे 40237 कर्मकर 
पाए गए। यह ज्ञात होता है कि गत दशको में जसरा मे, मूरतगज और 
फूलपुर की अपेक्षा रोजगार चाहने वाले कर्मकरो की वृद्धि मे भी कमी हुई, 
जिसके कारण मूरतगज और फूलपुर की अपेक्षा जसरा मे मुख्य कर्मकर कुछ 
कम थे। इन क्षेत्रों मे मुख्य कर्मकरो मे कृषक कर्मकरो का प्रतिशत 48 5 
जबकि फूलपुर मे कर्मकर कृषक 60 प्रतिशत पाये गये | 

अत उपर्युकत तथ्यो के विश्लेषण के उपरान्त यह कहा जा सकता 
है कि मूरतगज और फूलपुर विकास खण्डो मे गत दशको मे रोजगार के 
अवसरो मे भी कुछ वृद्धि हुई | 


(नि । 
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5. 5. इलाहाबाद जनपद में औद्योगीकरण की प्रगति 


जिले में वर्ष 4990--9] से 3992--93 में औद्योगीकरण की प्रगति 
को देखने से यह जानकारी प्राप्त हुई कि इलाहाबाद मे पजीकृत कारखानो 
की सख्या वर्ष 990--9] में 445 व 992-93 में 372 थी | इन्ही सालो के 
अन्तर्गत कार्यरत कारखाने क्रमश 2], 22 थे | इन कार्यरत कारखानो मे 
से 990--9] के वर्ष मे 69 और 992--93 मे 63 कारखानो से रिटर्न 
प्राप्त किया गया था जिसमे औसत रूप से दैनिक कार्यरत अश्रमिको एव 
कर्मचारियो की सख्या 990-9] मे 23476 तथा 992-93 की अवधियों 
के अन्तर्गत 25520 आकलित की गई | 


इस प्रकार इन उद्यमो मे कार्यरत श्रमिको के सहयोग द्वारा कुल 
उत्पादन से वर्ष ]990-9] मे 7064672 और 992-93 मे 540640 
हजार रुपये के उत्पादन मूल्य को प्राप्त किया गया अत यह कहा जा 
सकता है कि वर्ष 990-9] की तुलना मे 992-93 में उत्पादन मूल्य मे 
कमी हुई | 


उपर्युक्त तथ्यो की पुष्टि सारिव्यकीय पत्रिका की तालिका 5 2 से 
प्राप्त की गई है। 


[ 45[] 


इलाहाबाद जनपद मे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रो मे औद्योगिक 
प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 5 3 के आकडो से ज्ञात होता है, 
जिसके अनुसार इलाहाबाद जिले के गामीण क्षेत्रो में 556 कृषि उद्यम 
स्थापित किए गए, इन्ही वर्षों (अर्थात्‌ 4990) मे नगरो मे इनकी सख्या 
257] थी | अकृषि उद्यम ग्रामीण क्षेत्र मे 36030 व नगरीय क्षेत्रो में 2802 
पायी गयी थी । इस अवधि के अन्तर्गत कुल मिलाकर कृषि व अकृषि उद्यम 
ग्रामीण क्षेत्रो मे 44646, और नगरो में 30673 स्थापित किए गए | 


डन जानकारियो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय 
क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्यमो की सख्या कुछ अधिक पाई गई 
जिससे गत वर्षों मे जिले के ग्रामीण व्यक्तियों के रोजगार के अवसरो में भी 
वृद्धि हुई । 


यह ज्ञात होता है कि इन उद्यमो मे सामान्यतया अवैतनिक तथा 
भाडे पर कार्यरत पुरुष और स्त्री अमिको को मिलाकर नगरीय क्षेत्रो की 
अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो में कुछ अधिक अर्थात्‌ 943 अमिक और नगरो मे 
7664] अ्रमिक उद्यम कार्य से जुडे हुए थ | 


अत यह कहा जा सकता है कि इन उद्यमों में सामान्यतया 
अवैतनिक तथा भाडे पर कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार सृजन मे वृद्धि 
नगरीय क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र मे अधिक प्राप्त की गयी | 

सामान्यतया केवल भाड़े पर रोजगार में लगे हुए व्यक्ति ग्रामीण 
क्षेत्र के विरूद्ध नगरीय क्षेत्र मं कुछ अधिक थ | वर्ष 997-998 में विभिन्‍न 
सस्थाओ के आधीन कार्यशील ग्रामीण उद्योग में [4385 और लघु उद्योग मे 
०]9० व्यक्ति कार्यरत पाये गये। ग्रामीण एव लघु उद्योग को कल 5303 
व्यक्ति कार्यरत है। (तालिका 5 4) 


[ 52] 


तालिका 5 82 


इलाहाबाद जनपद में औद्योगीकरण की प्रगति 





क्रम सख्या प्रमुख मद 989-90 990-9 992-93 
] पजीकृत कारखाना 354 445 372 
9 कार्यरत कारखाना 26 2[] 2]2 
53 कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त 
हुए है। ]96 69 ]63 
4 औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक 
एव कर्मचारियो की सख्या 36345 23476 25520 
5 उत्पादन मूल्य (हजार रु में) 555000 7064672 540640 
स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 998 तालिका-35, पृष्ठ सख्या 
687, 
तालिका 5 3- 
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों मे औद्योगिक प्रगति (कृषि व गैर कृषि) 
के आकडे (आर्थिक गणना वर्ष 990) 
मद ग्रामीण नगरीय योग 

! उद्यमो की सख्या 

]] कृषि 566 997] 8]87 

]2 अकृषि 36030 2802 6432 

]3 योग 4]646 30673 723]9 
2 सस्थाओ की सख्या जिनमे सामान्यतया 

भाडे पर व्यक्ति कार्यरत है। 6240 9556 ]5796 

(कृषि + अकृषि) 
3. स्वकार्य उद्यमो की सख्या 35406 4 806 0, 56523 

(कृषि+अकृषि) 
4  उद्यमो मे सामान्यतया कार्यरत 

व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाडे 

पर कार्यरत) 

4] पुरुष 76279 68536 [4485 

42 स्त्री 4834 8]05 22939 

43 योग 9]]3 7664] ]67754 
5 भाडे पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति 

5] पुरुष 28768 3459] 63359 

52 स्त्री 5603 ३3229 8632 

53 योग 3437] 37820 72]9] 


स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 994, तालिका-60, पृष्ठ सख्या 02 


[| 453| 


तालिका 5 4 


विभिन्‍न प्रकार के सरथाओ के आधीन कार्यशील इकाईयो की 


सख्या एव कार्यरत व्यक्ति वर्ष 997-98 


सस्थाओ पचायत श्रम औद्योगिक 
का नाम द्वारा समिति सहकारी 
द्वारा समिति द्वारा 
|| है / उे 4 
| खादी उद्योग -- -- कि 
2 खादीग्रामोद्योग -- -- 57 
द्वारा परिवर्तित 
ग्रामीण उद्योग ० 
3 लघु उद्योग इकाइया 
3| इजीनियरिंग -- -- ् 
32 रासायनिक -- -- -- 
33 विधायन -- -- -- 
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अध्याय 6 


चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार की 
स्थितियाँ 

चयनित ग्रामो की भूमि उपयोगिता 

चयनित ग्रामो की जनसख्या एव पारिवारिक सरचना 
चयनित ग्रामो की सामाजिक एव रोजगार की स्थितियाँ 
कालूपुर ग्राम की सामाजिक स्थिति 

कालूपुर ग्राम मे ससाधन और रोजगार 

सिकनन्‍्दरा ग्राम की सामाजिक स्थिति 

सिकन्दरा ग्राम में ससाधन और रोजगार 

पल्हना ग्राम की सामाजिक स्थिति 

पलल्‍्हना ग्राम में ससाधन और रोजगार 

मौली ग्राम की सामाजिक स्थिति 

मौली ग्राम में ससाधन और रोजगार 

डरादतगजं॑ ग्राम की सामाजिक स्थिति 

डरादतगज ग्राम मे ससाधन और रोजगार 

अमरेहा ग्राम की सामाजिक स्थिति 


अमरेहा ग्राम में ससाधन और रोजगार 
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अध्याय 6 


चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्श्विक 
एव रोजगार की स्थितियाँ 





इलाहाबाद जिले मे चयनित ग्रामो की सामाजिक, आर्थिक एव 
रोजगार परिस्थितियों का आकलन कुछ तथ्यो जैसे-कषि परिस्थितिया 
सामाजिक सरचना एव ससाधन विभिन्‍न व्यवसायो में कार्यशील जनसख्या 
की रोजगार स्थिति, ग्रामीण सरचना के विकास में रोजगार कार्यक्रम की 
गतिविधिया इत्यादि के आधार पर आकड़ो को एकत्रित किया गया है 
जिनका क्रमबद्ध विश्लेषण इस अध्याय मे किया जा रहा है। 
6.व चयनित ग्रामों की भूमि उपयोगिता 

इलाहाबाद जनपद में भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 738242 
हेक्टेयर है इसमे बजर भूमि 25663 हेक्टेयर और ऊसर एव कृषि के 
अयोग्य भूमि 32856 हेक्टेयर है । 

चयनित ग्रामों मे भूमि का कुल क्षेत्रफकल 454 89 हेक्टेयर आकलित 
किया गया है। जिनमे बजर भूमि कुल 288 53 हेक्टेयर और कृषि योग्य 
भूमि 89] 56 हेक्टेयर पायी गयी है। दूसरे शब्दों मे कुल क्षेत्रफल का 20 
प्रतिशत क्षेत्र बजर है और लगभग एक तिहाई अर्थात्‌ 6। प्रतिशत क्षेत्र 
कृषि भूमि के योग्य है। 


तालिका 6 मे प्रदर्शित भूमि उपयोगिता के आकडो के विश्लेषण 
से यह स्पष्ट होता है कि कालूपुर ग्राम से सिकन्दरा ग्राम में भूमि का कुल 
क्षेत्रकल कम है। अर्थात्‌ इस गाव मे 9834 हेक्टेयर के विरूद्ध कालूपुर 
ग्राम मे 276 ]] हेक्टेयर है। इसमे से 4249 हेक्टेयर कृषि योग्य बजर 
भूमि व्यर्थ पडी हुई है जो औसत क्षेत्र के 20 प्रतिशत है। कुल 46 0 
हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, समुचित क्षेत्र का 68 प्रतिशत आकलित की 
गई है। 


लगभग ]3 प्रतिशत कषि हेतु अप्रयुक्त भूमि समुचित प्रबन्ध की 
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कमी के कारण कृषि उत्पादन में योगदान नहीं दे सकी है। इस गाव मे 
सिचाई के मुख्य स्रोत विद्युत चलित नलकूप थे जिनके द्वारा 82 प्रतिशत 
अर्थात्‌ 979 हेक्टेयर क्षेत्रों का सिचाई कार्य सम्भव हुआ, जबकि 
सिकन्‍्दरा ग्राम मे समुचित कृषि क्षेत्र के शुद्ध सिचित क्षेत्र 43 प्रतिशत 
आकडो के अनुसार ज्ञात किया गया है। असिचित क्षेत्र लगभग 57 
प्रतिशत है, इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कालूपुर ग्राम से 
इस गाव में कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत सिचित क्षेत्र कम और असिचित 
क्षेत्र (57 प्रतिशत) अधिक है। कालूपुर ग्राम मे असिचित क्षेत्र 8 प्रतिशत 
ही है। 


पल्डना ग्राम (22] 78 हेक्टेयर) से मौली ग्राम मे भूमि का कुल 
क्षेत्रफल (38 90 हेक्टेयर) अधिक है। पल्हना ग्राम मे 2 प्रतिशत भू क्षेत्र 
जबकि मौली ग्राम मे 9 प्रतिशत भू क्षेत्र चारागाह, और गोचर के कारण 
अनुपलब्ध है । 4] प्रतिशत सिचित क्षेत्र पल्हना ग्राम मे, जबकि मौली ग्राम 
मे शुद्ध कृषित क्षेत्र का 35 प्रतिशत क्षेत्र छी सिचित है, इसमें से 20 
प्रतिशत क्षेत्रो की सिचाई विधुन्मय नलकूपो द्वारा और शेष 5 प्रतिशत 
भूमि क्षेत्रो की सिचाई कुओ द्वारा की जाती थी। विश्लेषण से एक तथ्य 
यह भी स्पष्ट हुआ कि इस गॉव में असिचित क्षेत्र 65 प्रतिशत जबकि 
पल्हना ग्राम में 58 प्रतिशत भाग ही असिचित हे। अर्थात्‌ पलल्‍्हना ग्राम के 
कुल 54 9 हेक्टेयर कृषि भूमि मे 90 25 हेक्टेयर क्षेत्र असिचित, जबकि 
मौली ग्राम मे कुल 209 64 हेक्टेयर कृषि भूमि मे 35 98 हेक्टेयर भू क्षेत्र 
असिचित आकलित किया गया है। 


औसत चयनित ग्रामो से इरादतगज ग्राम मे भूमि का कुल क्षेत्रफल 
अधिक है, अर्थात्‌ 40672 हेक्टेयर है। आकडो के विश्लेषण से यह भी 
स्पष्ट होता है कि अमरेहा ग्राम में कृषि योग्य भूमि कूल उपलब्ध भू क्षेत्र 
का 76 प्रतिशत है। भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 93 04 हेक्टेयर 
आकलित किया गया। चयनित ग्रामो से इरादतगज में भूमि का कुल 
क्षेत्रकल अधिक होते हुए भी कृषि योग्य भूमि कुल 72 8 हेक्टेयर पायी 
गई जबकि मौली ग्राम मे 209 64 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी। 

ग्रामों की भूमि उपयोगिता के विश्लेषण से यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ 
कि चयनित ग्रामो मे से कालूपुर ग्राम मे असिचित क्षेत्र सबसे कम 26 3 
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हेक्टेयर अर्थात्‌ 48 प्रतिशत ही है। जिसका अश्लिप्राय यह हे कि इस गाव 
में कृषि कार्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ थी। इस ग्राम मे सबसे अधिक 82 
प्रतिशत भू क्षेत्र पर सिचाई कार्य के लिए विद्युत चलित नलकूपो का 
प्रयोग किया गया । 
6.2 चयनित ग्रामों की जनसंख्या एवं पारिवारिक सरचना 

वर्ष 498] की जनगणनानुसार चयनित ग्रामो की जनसख्या 2,407 
और कल 2 ]84 परिवार आकलित किये गये थे। वर्ष 99] में कुल 
]5,075 जनसख्या वृद्धि आकलित की गई है इनमे 2,69 परिवार 
सम्मिलित है । 

इस प्रकार तालिका 62 के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट 
होता है कि वर्ष 99] मे चयनित ग्रामो से पल्‍ल्हना और मौली ग्राम की 
कल जनसख्या एव परिवारों मे अधिक वृद्धि पायी गई | 

(तालिका 63) प्रतिदर्श मे सम्मिलित 87 परिवारों के जातिवार 
विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इसके अन्तर्गत अन्य पिछडी और 
हरिजन जाति के क्रमश 3], 34 परिवार अर्थात्‌ औसत (87) परिवारों के 
36 प्रतिशत एव 39 प्रतिशत है जबकि मुस्लिम वर्ग के 9 परिवार जिसे 0 
प्रतिशत आकलित किया गया है। प्रतिदर्श मे सामान्य जाति के 3 अर्थात्‌ 
5 प्रतिशत परिवार पाये गये है। इस प्रकार सामान्य जाति के अन्तर्गत 
कूल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के क्रमश 4, 6, 3 परिवार सम्मिलित है। 


उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित विभिन्‍न 
जाति वर्ग के परिवारों में हरिजन एव पिछडी जाति के अधिक परिवार 
पाये गये | इसके उपरान्त यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चयनित ग्रामो मे 
से इरादतगज ग्राम मे एक भी परिवार सामान्य जाति के नही है इसके 
अतिरिक्त सिकन्दरा और पल्हना ग्राम से चयनित कुल 44 और व6 
परिवारों मे क्रमश 50, 43 प्रतिशत परिवार हरिजन जाति के आकलित 
किये गये है | 


63 चयनित ग्रामों की सामाजिक एवं रोजगार की स्थितियाँ 


चयनित ग्रामो की सामाजिक एव रोजगार स्थितियो का विश्लेषण 
अलग-अलग ग्रामो के आधार पर किया गया है। 
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6.3.4 कालूपुर ग्राम की सामाजिक स्थिति 

गॉव मे केवल कृषि कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध की गयी थी। भूमि 
क्षेत्र को 2 ट्रैक्टरो और 45 बैलो के जोडो की सहायता से जोता जाता 
था। इन गॉवों मे करीब 65 दूध देने वाले जानवर घरेलू व व्यावसायिक 
उपयोग के लिए रखे गये थे। 

गॉव में शिक्षा व्यवस्था के लिए दो प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर 
बेसिक स्कूल (मिश्रित) और एक सीनियर बेसिक स्कूल (बालक) थे। 
सेकेन्डरी शिक्षा की सुविधा फूलपुर विकासखण्ड के शहर में केवल 
उपलब्ध थी। इस गॉँव मे बने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मातृ एव 
बाल कल्याण केन्द्रों के द्वारा ग्रामवासियो को चिकित्सा सुविधाए प्राप्त 
होती थी, गॉव की कार्य प्रणाली की व्यवस्था के लिए एक ग्राम सेवक भी 
नियुक्त किया गया था जो समय-समय पर ग्राम प्रधानो व ग्राम पचायतो 
को गाँव की आर्थिक एव सामाजिक सविधाओ और स्थितियो के विषय मे 
जानकारिया देते थे। गॉव मे पेयजल के स्रोत के लिए 6 पक्‍के कुरएँ और 
5 हैण्डपाइप थ। इस गाँव से 5 किमी से कुछ कम दूरी पर डाक व तार 
सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध थी यहाँ एक बस स्टेशन भी बना था ग्रामवासी 
अपनी आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय महीने के प्रत्येक सप्ताह मे आने 
वाले मगलवार, और शनिवार बाजार के दिन करते थे । 
6.3.2. कालूपुर ग्राम में संसाधन और रोजगार 

इस गाँव में विद्युत का प्रयोग अधिकतर केवल कृषि कार्यों के लिए 
ही उपलब्ध कराया गया। सर्वेक्षण द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त हुई 
कि गाँव के मुख्य पक्के मार्गों को छोडकर भीतरी हिस्सो के कुछ आम 
रास्ते ककरीट के बने हुए थे परन्तु कुछ साल पहले इन मार्गों को श्रम 
दान द्वारा ईटो से निर्मित कराया गया था। गाँव का दूसरा मार्ग जो कि 
वहाँ के निवासियो द्वारा अपने पैसे के ईटो से निर्मित किया गया था। ये 
कार्य 8 दिन में स्थानीय मजदूरों द्वारा 20 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से 
सचालित किया गया। 


गॉव के 22 व्यक्तियो को 2 से 0 बिसवा सामुदायिक भूमि प्राप्त 
हुई | द्राइसेम योजना के द्वारा पिछडी जाति के पॉच युवकों ने कालीन 
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बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और दो ने अपना स्वय का व्यवसाय 
स्थापित किया। टद्राइसेम योजना के अन्तर्गत गॉव की 40 महिलाओ ने भी 
प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमे से प्रत्येक को सिलाई मशीन व दूसरे समान 
खरीदने के लिए 4500,/-- रुपए का लोन दिया गया था। 

लेकिन यह योजना अधिक सफल न हो सकी जैसा कि सर्वेक्षण से 
यह पता चला कि 6 लाभान्वित महिलाओ में से 3 की मशीने दो या तीन 
महीने के पश्चात ही खराब हो गयी, जबकि 3 ने मशीन खरीदा ही नही 
था, उन्होने फण्ड का गलत इस्तेमाल किया | 


दो व्यक्तियों ने आई आर डीपी के अन्तर्गत मछली पालन का 
प्रशिक्षण प्राप्त किया । इस गॉव मे आई आर डी पी के अन्तर्गत दो व्यक्ति 
लाभान्वित हुए-जिसमे से एक ने रिक्शा खरीदने के लिए 3000,/-- रुपए 
का लोन प्राप्त किया, और दूसरे ने दुकान खरीदने के लिए 5,000,/- 
रुपए का लोन लिया। 4 व्यक्ति दो हरिजन और दो पिछड़ी जाति को 
मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भैस खरीदने के 
लिए दरखास्त दिया, लेकिन 7-8 वर्षो के प्रयत्नो के पश्चात भी उनकी 
इस सुनवाई के लिए कार्यक्रम के द्वारा किसी प्रकार की सरकारी 
कार्यवाही नही हुई। आई आर डी पी के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियो के 
लिए जिनके नाम दर्ज किए गए थे 9500/-- रु का फण्ड उपलब्ध 
कराया गया (इनमे से 5500,/-- रु निर्माण कार्यो के लिए तथा 4,000,/-- 
रु अन्य समान खरीदने के लिए दिये गये थ | आई आर डी पी के अन्तर्गत 
ही भवन निर्माण के द्वारा 3 घर हरिजनो के लिए बनाये गये, और उसमे 
से कंवल 8 घर लाभान्वित द्वारा अधिकार में लिया गया | इसके अतिरिक्त 
इन क्षेत्रों में कार्यक्रम के द्वारा एक पानी पीने के पक्‍के कुए हरिजनो के 
लिए निर्मित किए गये। जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन 
निर्माण कार्यो मे गॉव के 0 मजदूरो ने तीन से 6 महीने तक का रोजगार 
प्राप्त किया था। 


उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन से ये ज्ञात होता है कि पिछले कुछ 
सालो के अन्तर्गत गॉव मे चलाए गए रोजगार कार्यक्रम के द्वारा रोजगार 
के कई तरीके अपनाए गए जिससे ग्रामीण सरचना और रोजगार सृजन 
की गतिविधियो का विकास हो सके, परन्तु रोजगार कार्यक्रम की कुछ 
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अपनी समसस्‍्याओ जेसे-प्रबन्धको एव कर्मचारियो मे सगठन का आभाव, 
वित्तीय कमी, इसके अतिरिक्त गॉव मे औद्योगिक विकास (कुटीर उद्योगो) 
की कमी के कारण ग्रामीणों के बीच रोजगार अवसरो के कोई मुख्य 
परिणाम सर्वेक्षण द्वारा इस दिशा मे नहीं देखा गया। 
6.3.3. सिकन्दरा ग्राम की सामाजिक स्थिति 

गॉव की सामाजिक स्थिति के अवलोकन से यह विदित हुआ कि 
यहाँ के किसानो द्वारा 35 बैलो के जोडे और केवल एक ट्रैक्टर की 
सहायता से भूमि जोती जाती थी। इस गॉव मे 5 पक्‍के क॒ुऐँ और 4 
हेण्डपाइप पानी पीने के लिए प्रयोग किये जाते थ। इसके अतिरिक्त नल 
के पानी की भी व्यवस्थाएँ उपलब्ध पायी गयी । 4 प्राइमरी स्कूल और एक 
सीनियर बेसिक तथा दो जूनियर हाई-स्कूल गॉव मे शैक्षिक सुविधाओ के 
केन्द्र थ। इस गॉव मे बने एक चिकित्सालय और दो रजिस्टर्ड प्राइवेट 
चिकित्सक द्वारा ग्रामीणजनो को समय-समय पर चिकित्सा सम्बन्धी 
सुविधाएँ उपलब्ध होती रहती थी। गॉव में डाकघर, बस स्टेशन भी बने 
हुए थे । 

ग्रामीणजनो को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने के लिए 
यहाँ बाजार एक सप्ताह के दो दिन रविवार और गुरूवार को लगाये जाते 
थे। गॉव मे कृषि सुविधा की दृष्टि से शीत गोदामो का निर्माण नही हुआ, 
जिसरोे यहॉ के कृषकों को अपने निकटतम स्थित फूलपुर नगर के शीत 
गोदामों में कृषि उपज की सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों को रखने जाना 
पडता था समाचार पत्रो से ग्रामवासियो को प्रत्येक दिन की देश विदेश 
मे घटित-घटनाओ और कृषकजनो के परिवारों को कृषि उपज के 
प्रचलित मूल्य की सूचनाए प्राप्त होती रहती थी । 
6.3.4.. सिकनन्‍्दरा ग्राम सें ससाधन और रोजगार 


ये गॉव विद्युतीकरण से वच्चित था केवल कृषि कार्य हेतु विद्युत 
उपलब्ध थी | आई आर डी पी के अन्तर्गत कोई भी ग्रामवासी को किसी भी 
प्रकार का समुचित लाभ प्राप्त नही हो सका। सर्वेक्षण के द्वारा यह 
जानकारी प्राप्त हुई कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
एक व्यक्ति को भेस खरीदने के लिए लोन पास किया गया था, लेकिन 
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सरकारी परेशानियो के कारण वे इस लाभ को प्राप्त नही कर सके | गॉव 
मे सभी घर कच्चे बने हुए थे गॉव मे चलाए जाने वाले जवाहर रोजगार 
योजना के अन्तर्गत गृहो का निर्माण नही कराया गया था। केवल एक 
मकान जो कि ग्राम प्रधान का था उसके स्वय के पैसे से पक्‍की ईडो से 
निर्मित किया गया था। केवल 0 व्यक्तियों के नाम अधिकतर 3 बिसवा 
से 20 बिसवा भूमि दर्ज की गयी थी जिनमे से अधिकतर दर्जित भूमि 
ऊरतर और बन्जर पायी गयी जो कि कृषि के लिए अप्रयुक्त थी। यहाँ 
ग्रामीण औद्योगीकरण के नाम पर केवल दो आटे की चक्की स्थापित थी | 
द्राइसेम योजना के द्वारा यहॉ किसी भी ग्रामवासियो को प्रशिक्षण प्राप्त 
नहीं हुआ-केवल एक युवक ने ट्राइसेम योजना से प्राप्त लोन के द्वारा 
साइकिल की दुकान खोली थी। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 
गाँव मे एक पुराने नाले का पुर्ननिर्माण कराया गया जिसमे किसी भी 
ग्रामवासी को कोई रोजगार नही मिला था, क्योकि ये सभी कार्य ठेकेदारों 
द्वारा पूर्ण किए गए थे। गाँव मे सिचाई कार्य के लिए नहर खुदवाए गए | 
6.3.5 पल्हना ग्राम की सामाजिक स्थिति 

यहा के कृषक परिवारों के पास कृषि सुविधा के लिए आधुनिक 
कृषि औजरो मे 2 ट्रैक्टर 2 श्लेसर और लोहे के हल थे। इन क्षेत्रों मे कृषि 
कार्य हेतु विद्युत अपूर्ति नही करायी गयी थी। 

गॉव मे 2 प्राइमरी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, एव चिकित्सा 
सम्बन्धी सुविधा हेतु, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भी स्थापित किए गए । 
ग्राम प्रधान ग्राम योजना की कार्य प्रणालियों तथा विभिन्‍न सामाजिक 
सुवधिओ के प्रबन्ध एव सचालन के लिए नियुक्त थ। ग्रामीण जनो के पेय 
जल स्रोतों की व्यवस्था कुएँ के पानी के अतिरिक्त 4 सरकारी हैण्डपाइप 
द्वारा उपलब्ध होती थी। गॉव मे डाकघर सचार सम्बन्धी सुविधाओ के 
लिए बने हुए थे । 

सप्ताह मे सोमवार और शुक्रवार बाजार के दिन के लिए निश्चित 
किया गया था जहाँ से पल्हना ग्राम के निवासी अपनी दैनिक उपभोग व 


आवश्यकता की वस्तुएँ क्रय करते थ | 
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6.3.6 पल्हना ग्राम सें संसाधन और रोजगार 

इस गाँव तक पहुँचने के लिए मुख्य पक्‍की सडको को छोडकर 
गॉव की गलियाँ मजबूत ईटो से पक्‍की नहीं बनी हुई थी। एन आर ई पी 
(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) के द्वारा 4984 के सालो में 8,000 
रुपए का फण्ड इनके निर्माण कार्यो के लिए ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा 
ग्राम समाओ को उपलब्ध कराया गया था परन्तु इनके द्वारा प्राप्त धनराशि 
का सही ढग से उपयोग नहीं किया गया। इस गॉव से बाहर केवल मुख्य 
सडको के किनारे 5 विद्युत के खम्भे पाए गये। गॉव में केवल कषि कार्य 
हेतु ही विद्युत उपलब्ध थी। इस गाँव मे द्राइसेम योजना के अन्तर्गत 
किसी भी ग्रामवासी को कोई प्रेरणात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया गया, परन्तु 
फिर भी इस गाँव के ]2 युवको ने पम्पसेट, हैण्डपम्प की मरम्मत तथा 
बिजली की वायरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चार-पॉच किसानो के 
द्वारा अपने खेतों के किनारे कुल मिलाकर 20 पौधे बोए गये थे इसके 
अतिरिक्त और कोई भी कार्य सामाजिक वानिकी कार्यक्रमो के द्वारा इस 
गॉव में नहीं हुआ | 

कल्याणकारी योजनाओ के अन्तर्गत केवल एक प्रौढ शिक्षा केन्द्र 
स्थापित किया गया और इसे गाँव के एक मैट्रिक पास युवक के द्वारा 
चलाया जा रहा था। आई आर डी पी कार्यक्रम के अन्तर्गत गॉव की 5 
महिलाएँ बडी, पापड और मसाला पिसाई के व्यवसायों में लगी हुई थी । 
इसके अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य इस गॉँव में दर्ज नहीं किया 
गया था। 


6.3.7 मोली ग्राम की सामाजिक स्थिति 


सर्वेक्षण के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस गाँव मे केवल 
कृषि कार्य हेतु ही विद्युत उपलब्ध थी। १ ट्रैक्टर और 35 बैलो के जोडो 
की सहायता से कृषि भूमि को जोता जाता था। सिवाय एक प्राइमरी 
स्कूल के गॉव में कोई दूसरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ गॉव से 5 किलोमीटर से 0 किलोमीटर की 
दूरी के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकती थी। ग्राम वासियों के पेयजल स्रोत 
के लिए 8 पक्‍के कुएँ और केवल 2 हैण्डपाइप पाये गये | इसके अतिरिक्‍त 
5 किलोमीटर से 0 किलोमीटर की दूरी पर जाने से डाकघर और सचार 
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सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती थी। यहॉ ग्रामवासियो को अपने आवश्यक 
वस्तुओ को क्रय करने के लिए 5 से 0 किलोमीटर की दूरी अन्तर्गत 
स्थित ग्रामीण बाजार जाना पडता था। अत यह कहा जा सकता है कि 
इस गॉँव मे सामाजिक सुविधाओ का विकास पूर्णतया नहीं हुआ । 
6.3.8 सौली ग्राम में संसाधन और रोजगार 

मौली ग्राम के मुख्य सडको पर प्रकाश के लिए केवल 6 बिजली 
के खम्भे पाये गये थे। इसके अतिरिक्त गॉव के भीतरी हिस्सो मे प्रकाश 
की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस गॉव मे लागू आई आर डी पी कार्यक्रम के 
द्वारा 7 लाभान्वितो में से प्रत्येक को 3,000 रुपए का लोन दिया गया, 
जिनमे से 4 लाभान्वितो को भैस खरीदने के लिए 3 लाभान्चवितो को तागे 
के लिए यह सहायता उपलब्ध करायी गयी। एक दूसरे व्यक्ति को 5,000 
रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी और उसने पास के भरवारी 
नगर में अपना दुकान स्थापित किया था। टद्राइसेम योजना के अन्तर्गत 
तीन महिलाओ ने अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, परन्तु वित्तीय 
कमी के कारण वे स्वय इस व्यवसाय को स्थापित करने में असफल हुई | 
इन तीन महिलाओ के अतिरिक्त गॉव के बेरोजगार पॉच युवक बढईगीरी 
का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, इसमे से एक युवक ने अपना कारखाना भी 
स्थापित किया था इस गॉव के 8 हरिजन परिवारों को 5 से ]2 बिसवा 
भूमि उपलब्ध कराया गया। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए 
जाने वाले निर्माण कार्यो में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत गॉव 
के 0 व्यक्तियों ने 200 पेड लगवाए, जिसमे से कंवल 30 पेड ही जीवित 
पाये गये | इस गाँव के प्राइमरी स्कूल मे एक शिक्षित बेरोजगार युवक को 
(प्रशिक्षण प्राप्त) शिक्षक के रूप मे रोजगार प्राप्त कराया गया था| जे आर 
वाई. कार्यक्रम के द्वारा भवन निर्माण के कार्यो में इस गॉव के 40 पुरूष 
कर्मकरो को करीब दो महीने के लिए रोजगार दिया गया। 
6.3.9 ड्रादतगंज ग्राम की सामाजिक स्थिति 

इस गॉव में कृषि कार्य के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं थी कृषक 
परिवारो द्वारा 2 ट्रैक्टरों और 50 जोडी बेलो की सहायता से भूमि क्षेत्रो 
को जोता जाता था। 
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गॉँव में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 2 प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त 
एक सीनियर बेसिक स्कूल और एक जूनियर हाईस्कूल थे । इस गॉव से 
5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर चिकित्सा की सुविद्याएँ उपलब्ध थी 
गॉव में एक नदी भी पायी गयी। 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर 
डाकघर, विभिन्‍न सामाजिक सुविधाओ के केन्द्र तथा ग्रामीण बाजार 
इत्यादि उपलब्ध थे। 


6.3.40 डरादतगंज ग्राम में संसाधन और रोजगार 


यह गॉव विद्युतीकरण से वचित था। यहॉ कृषि कार्य के लिए विद्युत 
उपलब्ध नहीं करायी गई | इस गॉव से लगभग 5 से 0 किलोमीटर की 
दूरी पर केवल 5 विद्युत के खम्भे सडक के किनारे लगे हुए थे। गॉव से 
[0 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगीकरण की दृष्टि से एक आटे की 
चक्‍की और रूई धुनने की मशीन स्थापित की गई थी, जो कि इस गाँव 
के दो बेरोजगार युवको के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 
प्राप्त 5,000 रुपए की सहायता राशि और उसके सवय के पैसे चलाई जा 
रही थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाभान्वित--कृषक 
परिवारों को हल, बैल खरीदने के लिए 2,000 रुपये की सहायता राशि 
उपलब्ध करायी गयी। आई आर डी पी के अन्तर्गत 6 लाभार्थी महिलाओं 
मे से 4 महिलाओ ने अगरबत्ती बनाने और 2 हरिजन महिला ने सिलाई 
का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमे से एक महिला ने 5,00 रुपये का लोन 
प्राप्त करके सिलाई मशीन से घर पर सिलाई का कार्य प्रारम्भ किया था। 
सर्वेक्षण के द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि 987-88 के सालो मे 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी ) के अन्तर्गत अनुसूचित 
जनजातियो की बस्तियो मे एक पेयजल कएँ का निर्माण करवाया गया था 
इसी कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी योजनाओ के अन्तर्गत 4 हरिजन 
जाति के मजदूरो द्वारा इस गॉव की रेलवे स्टेशनों के पास, लाइनो के 
किनारे 50 पेड लगवाये गये । जिनमे से केवल 25 पेड ही जीवित पाये 
गये, इसके अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य उन वर्षो मे इस 
कार्यक्रम के द्वारा नही हुआ | 

गॉव मे लागू जवाहर रोजगार योजना के द्वारा एक स्वच्छ शौचालयो 
तथा खेत की नालियाॉँ बनाने के निर्माण कार्य मे गाँव के 0 मजदूरों को 
60 दिन का एक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ | 
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6.3.4॥4 अमरेहा ग्राम की सामाजिक स्थिति 

यहाँ कृषक परिवारों के पास कुल मिलाकर 75 जोडी बैल कृषि 
भूमि की जुताई के लिए उपयोग किये जाते थे। 

गॉँव में शैक्षिक सुविधाओ के कोई केन्द्र नहीं थे , परन्तु गॉव से 5 
किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर यह सुविधा उपलब्ध थी। सर्वेक्षण के 
द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इन गॉवो मे विभिन्‍न सामाजिक व आवश्यक 
सुविधाएँ जेैसे-चिकित्सा, डाक व तार की व्यवस्थाएँ, सचार सुविधा, 
ग्रामीण बाजार इत्यादि सभी गॉव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर 
स्थित थे। पेय जल स्रोत के रूप मे केवल कुएँ और नल का पानी ही 
उपलब्ध थे, जबकि 2 सरकारी हैण्डपाइप गॉव से 5 किलोमीटर से कुछ 
कम दूरी के अन्तर्गत पाये गये । 

गॉव के सभी मकान कच्चे निर्मित थे केवल एक मकान जो कि 
ग्राम प्रधान का था पक्‍की ईटो से बना हुआ था। 


6.3.32 अमरेहा ग्राम में संसाधन और रोजगार 


अमरेहा ग्राम का सम्पूर्ण भाग विद्युतीकरण से वचित था परन्तु यहाँ 
केवल कृषि कार्य के लिए ही विद्युत उपलब्ध थी जिसका अधिकतर लाभ 
सा्मथ्यवान कृषक ही उठा पाते थे। इस गॉव से 2 किलोमीटर पहले 
लम्बी मुख्य सडको के किनारे 7 विद्युत के खम्भे पाये गये थे। भीतरी 
हिस्से मे स्थित होने के कारण सरकार द्वारा गॉव में विद्युत का कोई 
समुचित प्रबन्ध नही. किया गया। गॉव के लगभग सभी घर कच्चे खपरैल 
या फूस से निर्मित थ। 

सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गाँव की ३3 किलोमीटर 
तक लम्बी मुख्य पक्‍की सडको का निर्माण कार्य 4987--88 के सालो मे 
एन आर ई पी के द्वारा कराया गया था, परन्तु इसमे गॉव के किसी भी 
व्यक्ति को कोई रोजगार प्राप्त नही हुआ क्योकि ये सभी कार्य ठेकेदारो 
द्वारा कराये गये थे। इसके अतिरिक्त इन सडको के दोनो किनारो पर 
सामाजिक वानिकी कार्य के अन्तर्गत पौधे लगाए गए जिसमे गॉव के 5 
मज़दूरों को 30 दिन का एक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ था। 
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जवाहर रोजगार योजना के प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के पश्चात इस 
गॉव मे कुछ बजर भूमि पर पौध रोपण का कार्य किया गया, जिसमे ई४६ 
न तथा चारे के पेड सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकास 
कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा नहीं हुआ | 

आई आर डी पी के अन्तर्गत गॉव के 3 कृषक परिवारों ने नए हल 
बैल खरीदने के लिए लोन प्राप्त करने की दरखास्त की थी परन्तु 4 वर्ष 
के प्रयत्नो के बाद 994 के सालो मे इनमे से केवल एक कृषक परिवार 
को 3,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी गई | 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही एक हरिजन 
लाभार्थी कृषक परिवार को कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों के लिए 5,000 
रुपये का जमानत मुक्त ऋण प्राप्त हुआ। टद्राइसेम योजना के अन्तर्गत 
लाभान्वित दो हरिजन कारीगरो--एक-ताला बनाने वाले और दूसरा-चमडे 
का काम करने वाले को 2000 रुपए की लागत के समानो की आपूर्ति की 
गई थी। 

उपरोक्त कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के अतिरिक्त और कोई भी 
विकास कार्य इन कार्यक्रमों द्वारा इस गॉव में दर्ज नही कराया गया और 
न ही इस सम्बन्ध मे कोई सूचना प्राप्त हुई। अत यह कहा जा सकता है 
कि जो भी कार्यक्रम इन गॉव मे चलाए गए उनका कोई विशेष प्रभाव 
ग्रामीण सरचना और रोजगार सृजन के विकास पर नहीं पडा है। 
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तालिका 62 


चयनित ग्रामो मे वर्ष 98, 99] की जनगणना के अनुसार 
जनसख्या एव परिवारों के आकडे 





कुल जनसख्या कुल परिवार 
चयनित ग्राम 98] 99] ]98] 99] 
कालूपुर 2605 2890 433 4]2 
सिकन्दरा ]878 200 209 287 
4483 4900 642 699 
पल्हना 255] 0002 489 397 
मौली 43] 32778 309 375 
3982 5556 798 772 
इरादतगज 2220 2353 493 366 
अमरेहा ]700) 2266 25] 332 
3942 469 744 698 
कुलयोग.. [खा उठ | हा || 269 
स्रोत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका इलाहाबाद जनपद (उत्तर प्रदेश) वर्ष 98, 99] 
तालिका 63 
चयनित परिवारों का जातिवार वर्गीकरण 
ग्राम ब्राह्मण क्षत्रिय. वैश्य अन्य हरिजन मुस्लिम कुल 
पिछडी 
जाति 
कालूपुर ] 2 ] 5 6 हि ।7 
(5 88; (]]76) (588) (294]) (3529) (॥76) (0000) 
सिकन्दरा -- -- ] 5 7 ] ]4 
(74) (357]) (5000 (७4) (0000) 
पल्हना 2 ] -- 4 ह, 3 6 
(0.5) (625) (25 00) (4375) (।205) (।00 00) 
मौली के -- 5 6 ] 3 
(7 69) (3846) (465) (69) (0000) 
इरादतगज कर - -- 8 4 है, !4 
(574) (2857) (428) (00 00) 
अमरेहा | ह; | 4 4 ] 3 
' (769) ((538) (769) (8076) 8076) (069) (७०000, 
कुल योग 4 6 3 3] 34 9 87 
(459) (689) (344) (3563) (3908) (॥034) (]00 00) 
स्रोत - सर्वेक्षण 


चयनित परिवारो की 
सामाजिक, आर्थिक 
दशाओ का दिग्दर्शन 
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अध्याय 7 


चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन 
व्यावसायिक ढाँचा 

पारिवारिक सरचना 

भूमि उपयोग 

परिसम्पत्तियो का विवरण 


आय का विवरण 


अध्याय 7 


चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्श्विक 
दशाओं का दिग्दर्शन 





एक परिवार,“या एक व्यक्ति के रोजगार स्थितियो का विश्लेषण करने 

| पहले उस परिवार,व्यक्ति के सामाजिक--आर्थिक पटतल की जॉच कर 

लेना अधिक मूल्यवान होगा | अत परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियो 

का विश्लेषण परिवारों की सख्या, परिवार में कार्यशील सदस्य, भूमि उपयोग, 

परिसम्पत्तियाँ, आय का विवरण इत्यादि से सम्बन्धित जानकारियो को ऑकजडो 
के माध्यम से एकत्रित करके इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है| 


7 व्यावसायिक ढाॉचा 


किसी भी परिवार में कार्यशील व्यक्तियो का विभिन्‍न व्यवसायो मे 
सलग्न होना व्यावसायिक ढॉचा कहलाता है। व्यावसायिक ढॉचा आर्थिक 
क्रियाओं की सरचना को भी स्पष्ट करता है | सामान्यत व्यवसायो को तीन 
वर्गों, प्राथमिक, द्वितीयक एव तृतीयक क्षेत्रों मे विभक्‍त किया जाता है। इनमे 
प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि एव सम्बद्ध क्रियाएँ यथा पशुपालन, वन, 
मत्स्य, इत्यादि क्रियाये सम्मिलित होती है| जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 
परिवारों के अधिकाश कार्यशील सदस्य इन व्यवसायो में सलग्न होते है, 
और इस प्रकार एक परिवार के सदस्य विभिन्‍न व्यवसायो के द्वारा रोजगार 
को प्राप्त करते है। 

चयनित परिवारो द्वारा उस रोजगार को मुख्य व्यवसाय माना गया, 
जिससे एक परिवार को अधिकतम आय प्राप्त होती है। अत व्यावसायिक 
ढाचे को ध्यान मे रखते हुए प्रतिदर्श मे सम्मिलित 87 परिवारों को तीन 
मुख्य वर्गों मे विभकक्‍त किया गया है-- 

] कृषक, 2 गैर कृषक, 3 मजदूर वर्ग 
4. कषक वर्ग 

इस वर्ग मे सीमान्त कृषक, लघु कृषक और अन्य कृषक आते है। 


2. गेर कृषक वर्ग 

इस वर्ग के अन्तर्गत कारीगर, व्यापारी, परिवहन सेवक, पेशवर 
नोकर, इत्यादि सम्मिलित है | 
3. सजदूर वर्ग 

इस समूह के अन्तर्गत कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर दोनो ही 
वर्ग सम्मिलित है । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गैर कृषक और मजदूर वर्ग 
के अन्तर्गत आने वाले कुछ परिवार भूमि के कुछ छोटे टुकडे के ही 
अधिकारी थ जो उन्हे पौत्रिक सम्पत्ति के रूप मे पूर्वजों के द्वारा या फिर 
सरकार के द्वारा दर्ज की हुई भूमि के रूप मे प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से 
प्राप्त भूमि के ठुकडे छोटे होने के कारण, उनसे उपज कम मात्रा मे प्राप्त 
होती थी, जो कि दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना मे कही अधिक कम 
था| अत इन्ही कारणो से उनके पास भूमि होते हुए भी उन्हे कषक के वर्ग 
में सम्मिलित नहीं किया गया। व्यावसायिक ढॉचे के विश्लेषण के लिए 
चयनित परिवारों का वर्गीकरण, आकडो के माध्यम से क्रमश तालिका 7, 
72 में किया गया है। इन ऑकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 
चयनित परिवारों के अन्तर्गत 2] प्रतिशत कृषक परिवार 26 प्रतिशत गैर 
कृषक परिवार तथा 53 प्रतिशत मजदूर पाये गये। यहाँ इस तथ्य की ओर 
भी इंगित किया जा सकता है कि क्‌षि क्षेत्र में इतनी शक्ति (क्षमता) नही 
थी कि वह ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके | 
इसके अतिरिक्त जनसख्या की अधिकता से भूमि के टुकड़े खण्डित और 
छोटे हो जाने के कारण बेरोजगारी जैसी समसस्‍्याएँ अग्रसित हो गई थी। 

चयनित कृषक परिवारों की श्रेणी तीन वर्गों से मिलकर बनी थी | 
कूल कृषक परिवारों की श्रेणियो मे लगभग 56 प्रतिशत सीमानत कृषक, 33 
प्रतिशत लघु कृषक तथा ] प्रतिशत अन्य कृषक थे | 

कूल मिलाकर खेती करने वाले परिवारो के 89 प्रतिशत सीमान्त और 
लघु कृषक थे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य मे 9] प्रतिशत था। इसका 
अभिप्राय यह है कि चयनित ग्रामों मे कृषि कार्य की आर्थिक दशा तुलनात्मक 
रूप से राज्य की अपेक्षा कमजोर थी | 


मजदूर परिवारों में 59 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 4] प्रतिशत गैर 
कृषि अ्षमिक पाये गये, गैर कृषि मजदूर परिवार की तुलना में कृषि मजदूर 
खाली समय में कोई रोजगार प्राप्त न होने के कारण ये श्रमिक अपनी 
आवश्यकता के लिए समीप के शहरो मे गैर कृषि कार्यो जैसे कुली, होटल 
के नौकर, दुकानो मे नौकरी, इत्यादि करते थे, और इनमे से कुछ गैर कृषि 
मजदूर, अकौशल पूर्ण कार्य, उन ग्रामो मे स्थापित छोटे मोटे उद्योगों 
जेसे-दियासलाई बनाने के कारखाने, कागज की लुगदी बनाने इत्यादि मे 
सलग्न थे। सर्वेक्षण के द्वारा प्राय यह भी देखा गया कि मशीनीकरण के 
कारण भी बहुत से मजदूर स्थानान्तरित हुए और यह स्थानान्तरण गाँव के 
कृषि मजदूर का गैर कृषि क्षेत्रो मे शहर की ओर रोजगार की तलाश मे हुआ 
था। इसके अतिरिक्‍त गैर कृषि कार्य के मजदूरों को मिलाकर गॉव के 
कारीगर और हस्तशिल्पी भी स्थानान्तरित हुए | 


तालिका 7.4 

कृषक गैर कृषक एवं मजदूर वर्ग के परिवारों के प्रतिशत आकडे 
श्रेणी परिवारों की संख्या प्रतिशत 
कषक वर्ग 
। सीमान्त कृषक 0 कम ) 
>2 लघु कृषक 6 33 33 
3 अन्य कृषक ८ ]] ]] 
योग 48 400.00 
गेर-कृषक वर्ग 
[ कारीगर ]] 47 82 
2 मिश्रित व अन्य 2 527 

व्यावसायिक वर्ग 

योग 23 400.00 
सजदूर-वर्ग 
! कृषि मजदूर 27 58 69 
2 गैर--कृषि मजदूर 9. 4] 30 
बजा .. योग... ० ्र6...///7|+ उ॥व१0000 





सोत सर्वेक्षण 


[73] 


8 20% पारिवारिक सरचना 


तालिका 7 2 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श मे लगभग पॉचवा हिस्सा कषक 
वर्ग का, चौथाई से अधिक गैर कृषक वर्ग, तथा शेष आधे से कुछ अधिक 
मजदूर वर्ग के परिवार है। 

कृषक वर्ग मे सर्वाधिक प्रतिशत सीमान्त कषक का है जबकि गैर 
कृषक वर्ग मे कारीगर एव अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार आते है | इसमे 
अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारो का प्रतिशत कारीगर परिवारों से कुछ 
अधिक है। मजदूर वर्ग के अन्तर्गत कृषि मजदूर (3] प्रतिशत) गैर कृषि 
मजदूर (2] 8 प्रतिशत) से अधिक है। यह स्पष्ट है कि प्रतिदर्श मे कृषि 
मजदूर परिवारों के उपवर्ग का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है | 

जब हम विभिन्‍न वर्गो-उपवर्गों के अन्तर्गत परिवार के औसत आकार 
पर दृष्टिपात करते है तो हम यह देख पाते है कि कृषक वर्ग (844) एव 
गैर कृषक वर्गों (683) के परिणाम का औसत आकार (66) से अधिक है, 
जबकि मजदूर वर्ग का औसत परिवार आकार (576) कम है। स्पष्ट है कि 
कूषक वर्ग का औसत परिवार आकार अधिक हे | 

ड्स वर्ग के अन्तर्गत भी अन्य कृषक वर्ग का परिवार आकार अधिक 
(]0 0) है। इसी प्रकार गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत मिश्रित व अन्य 
व्यावसायिक वर्ग के परवार का औसत आकार 7 42 कारीगर परिवारो के 
औसत (6 8) से अधिक है। यह भी देखने मे आता है कि कारीगर परिवारों 
का औसत आकार प्रतिदर्श के औसत आकार से कम है। मजदूर वर्ग के 
अन्तर्गत कृषि मजदूर परिवारों का औसत आकार गैर कृषि मजदूर परिवारो 
से कम है| 

उपरोक्त निष्कर्ष सामान्यत प्रचलित इस धारणा की पुष्टि करते है 
कि ग्रामीण क्षेत्र मे अभी भी कृषक वर्ग बडे परिवार की आकाक्षा रखते है 
तथा मजदूर वर्ग थोड़े कम बडे परिवार रखते है, जबकि मजदूर वर्ग अपने 
परिवार को थोडा छोटा रखने का प्रयास कर रहे है । 

जब हम परिवार में कार्यशील सदस्यो की सख्या वर्गों के उपवर्गों पर 
दृष्टिपात करते है तो यह स्पष्ट होता है कि प्रति परिवार प्रतिदर्श मे औसत 
कार्यशील सदस्यो की सख्या 3] है। यह संख्या कृषक वर्ग के लिए सर्वाध्ि 
क (55) तथा गैर कृषक वर्ग के लिए न्यूनतम (226) है | मजदूर वर्ग के 
लिए यह औसत (25) है। 
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कृषि मजदूर. गैर कृषि मजदूर कशेगर सीमन्‍तकृक. लव कृक अयकृक. मिश्रतिवअय 
व्यक्सयकि की 


इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिन परिवारों का आकार बडा है 
वहॉ कार्यशील सदस्यो की सख्या भी औसतन अधिक है जबकि यह सख्या 
गैर कृषक वर्ग तथा मजदूर वर्ग के लिए कम है| उपवर्गों के अनुसार कृषि 
मजदूर परिवार तथा मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग वाले परिवारों मे 
कार्यशील सदस्यों की सख्या सबसे कम (25, 2 6) है जबकि सीमान्त 
कृषक परिवारों के लिए यह सख्या सर्वाधिक (73) है। 
7.3 भूमि उपयोग 


तालिका (73) विभिन्‍न स्रोतों से एकत्रित आकडो के माध्यम से, 
प्रतिदर्श मे औसत परिवारों के पास उपलब्ध भूमि क्षेत्र 34 83 हेक्टेयर पाया 
गया | इनमे से 27 8 हेक्टेयर क्षेत्र की भागीदारी कृषक वर्ग को प्राप्त थी, 
और शेष बची हुई 765 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र गैर कृषक वर्ग मे सम्मिलित 
कारीगर एव मिश्रित व्यावसायिक वर्ग के परिवारों तथा मजदूर वर्ग के 


अधिकार में थी। ये सभी परिवार भूमि क्षेत्रों के छोटे भाग मे कृषि करते थे, 
वे अपने मुख्य व्यावसाय से प्राप्त आय के अतिरिक्त इस भूमि क्षेत्र को पूरक 
व्यवसाय के रूप मे प्रयोग करते थ। यह भी देखा गया कि इनमे से कुछ 
परिवार ऐसे थे उन्हे छोटे भूमि क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होते हुए भी उनसे 
पर्याप्त उद्देश्य की पूर्ति नही होती थी, परन्तु फिर भी यह सन्‍्तुष्टि बनी हुई 
थी कि वे भूमि के मालिक है | 

प्रतिदर्श मे सम्मिलित औसत कृषक परिवार | 5] हेक्टेयर भूमि क्षेत्रों 
के मालिक थे | जब हम कृषक वर्गों की भूमि उपयोगिता पर दृष्टिपात करते 
है तो स्पष्ट है कि सीमान्‍्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कृषको के पास कुल 
750 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध पायी गयी इनमे से एक सीमान्त कृषक को 
075 हेक्टेयर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त थी। लघु कृषक के प्रति परिवार 
(] 62 हे) से अधिक अन्य कृषक वर्ग के प्रति परिवारों को (498 हेक्टेयर) 
भूमि उपलब्ध थी। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि लघु कृषक के औरत 
परिवारों के पास कुल 972 हेक्टेयर ही भूमि उपलब्ध थी जबकि अन्य 
कृषक के परिवारों के पास कुल 996 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त 
थी | इस प्रकार उपरोक्त तथ्य कृषक परिवार की भूमि उपयोगिता पर एक 
महत्त्वपूर्ण विभिन्‍नता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट 
होता है कि प्रतिदर्श मे गैर कृषक वर्ग और मजदूर वर्गों से अधिक कृषक 
वर्ग को भूमि की भागीदारी प्राप्त हुई | मजदूर वर्ग के औरत परिवार 0 08 
हेक्टेयर और गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर व मिश्रित 
व्यावसाथिक वर्ग के प्रति परिवार क्रमश 02, 022 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के 
अधिकारी थे । 
7.4 परिसम्पत्तियों का विवरण 


एक परिवार की रोजगार स्थितियो को सम्पत्ति का आकार भी 
प्रभावित करता है। अत प्रतिदर्श मे औसत परिवारों द्वारा रखी गई 
परिसम्पक्ति की कुल कीमत रुपए 4,77,663 अर्थात्‌ प्रति परिवार औसत 
कीमत रुपए 5,490 थी | इसकी पुष्टि तालिका 7 3 के आकलडों के विश्लेषण 
से होती है। प्रतिदर्श मे कृषक वर्ग के औसत परिवार 2,78000 रुपए की 
सम्पत्ति के भागीदार थे | ऑकडो के अध्ययन से, कृषक वर्गों की परिसम्पत्ति 
के आकार में एक बडी विभिन्‍नता प्रदर्शित होती है इसमे सीमान्त कृषक वर्ग 


के प्रति परिवार 9,000 रुपये कीमत के सम्पत्ति के भागीदार थे, वही अन्य 
कृषक के प्रति परिवारों के पास 37,000 रुपये की सम्पत्ति पायी गयी | इसी 
प्रकार जब हम प्रतिदर्श मे गैर कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग के परिसम्पत्तियों 
के विवरण पर दृष्टिपात करते है तो स्पष्ट है कि गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत 
आने वाले कारीगर परिवारों के पास मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के 
परिवारों की अपेक्षा परिसम्पत्ति अधिक है। इस प्रकार कारीगरो के प्रति 
परिवार 4,4]3 रुपए की सम्पत्ति रखते थे वही मिश्रित व्यावसायिक परिवारो 
द्वारा प्रति परिवार 3,029 रुपये की सम्पत्ति पायी गयी | मजदूर वर्ग के प्रति 
परिवार 2,495 रुपये की परिसम्पत्ति के भागीदार थ | 


उपरोक्त विश्लेषण सामान्यत इस तथ्य की पुष्टि करते है कि मजदूर 
वर्ग के पास परिसम्पत्ति कम उपलब्ध थी। 

गॉव के गरीब व पिछडे समुदाय के सदस्यो के पास कम परिसम्पत्ति 
उपलब्ध होने के कारण रोजगार मे वृद्धि प्राप्त करने के सीमित अवसर ही 
उपलब्ध होते थे | 


तालिका 73 

चयनित परिवारों मे व्यावसायिक वर्गों के आधार पर आय और परिसम्पत्तियो का विवरण 

भूमि उपयोग(हेक्टेयर) परिसम्पत्ति (रूपये मे) 
बे कल मा मम व जट प्रति परिवार कुल प्रति परिवार 
अ कृषक वर्ग 27 8 ]5] 2,78,000 5,444 
|] सीमान्त कृषक 750 075 90,000 9,000 
2 लघु कृषक 972 ] 62 ],4,000 9,000 
3 अन्य कृषक 9 96 4 98 74,000 37,000 
ब गैर कृषक वर्ग 
| कारीगर [ 32 02 48,543 4,4]3 
2 मिश्रित व अन्य 2 65 022 36,350 3,029 
व्यावसायिक वर्ग 
जा जद 8 पट 3 पल वर्ग 3 68 008 ,4,770 2,495 
कल शोध. आ अं पल जप पलट योग 34.83 0.40 4,77,663 5,490 
स्रोत सर्वेक्षण 
7.5 आय का विवरण 


आय यद्यपि रोजगार का परिणाम है, दूसरे शब्दों मे एक व्यक्ति की 


उसके रोजगार मार्ग को आगे बढाने अर्थात्‌ वृद्धि करने में सहायता करती 


है, एक सम्पन्न व्यक्ति अधिक पूँजी वाले कार्य या व्यवसाय का चयन कर 
सकता है, जबकि एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ऐसा करने मे 
असमर्थ होते है, क्योकि उनके पास परिसम्पत्ति व आय के स्रोत कम 
उपलब्ध होते है । 


अत इस दृष्टिकोण से परिवारों की आय के विवरण का विश्लेषण 
करने के लिए उनकी रोजगार परिस्थितियो का ज्ञान रखना मूल्यवान है । 
अग्रलिखित तालिका 74 मे आकडो के अनुसार चयनित परिवारों द्वारा 
स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त कुल आय 4,40,484 रुपये के 
द्वारा औसत परिवारों की वार्षिक आय 5,063 रुपये आकलित की गई, 
चयनित परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से उपार्जित आय 
का औसत हिस्सा क्रमश 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत था। स्वरोजगार 
और मजदूरी रोजगार द्वारा प्राप्त आय से गैर कृषि मजदूर परिवार की 
तुलना मे एक किसान परिवार की आर्थिक परिस्थितिया अच्छी थी | आकडो 
के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारों की आय में काफी 
विभिन्‍नताए थी, जिसके अन्तर्गत औसत मजदूर और कारीगरो के प्रति 
परिवार वार्षिक आय से क्रमश 4,079 रुपये और 4,870 रुपये उपार्जित 
करते थे | जबकि (स्वरोजगार और मजदूरी रोज़गार) सीमानत किसानो के 
प्रति परिवार 5,250 रुपये और लघु कृषको के प्रति परिवार ने 7,530 रुपये 
प्राप्त किया | इसका अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर परिवार की आय मे 


ऐसा अन्तर उनकी परिसम्पत्तियो के आकार में विभिन्‍नता के कारण था। 


यथार्थ रूप से देखने पर यह अनुमानित किया जा सकता है कि 
मजदूर और कारीगर परिवारों के अतिरिक्त सीमानत कृषकों की आर्थिक 
स्थिति पिछडी हुई थी। विभिन्‍न व्यावसायो से जुडे हुए प्रति परिवारों की 
औसत वार्षिक आय 6,390 रुपये आकलित की गई, जबकि लघु कृषको के 
प्रति परिवार को औसत 7,530 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई। इस 
विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लघु कृषक परिवारों की आर्थिक 
स्थितिया मजदूर कारीगर सीमानत कृषक वर्गों की अपेक्षा अच्छी थी। अन्य 
कषको की औसत वार्षिक आय 2,460 रुपये प्रति परिवार पायी गयी। गाँव 


छ्छ 


में उच्च सामाजिक जातियो ने कमजोर वर्ग के अधिकतर रोजगार अवसरो 


को अपने अधिकार में ले रखा था, जिसके कारण मजदूर वर्ग, कारीगर और 


होते हुए भी अपनी आर्थिक गतिविधियो को बढाने मे असक्षम थे | 


तालिका 75 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित व्यावसायिक वर्गों 
मे कृषक वर्ग ने अपने कुल आय का स्वरोजगार से 83 5 प्रतिशत, और 
दैनिक मजदूरी रोजगार से 65 प्रतिशत आय प्राप्त किया | इसमे सीमानन्‍्त 
श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कृषकों के औसत परिवार अपनी कुल आय का 
78 प्रतिशत स्वरोजगार से प्राप्त करते थे, जबकि लघु कृषक परिवार अपनी 
कुल आय का स्वरोजगार से 82 प्रतिशत और अन्य कृषक परिवारों ने 
शत-प्रतिशत प्राप्त किया। इनके विश्लेषण से एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह 
निकलता है कि बडे कृषक परिवार अपनी सुदृढ आर्थिक स्थितियो के 
कारण वाणिज्यक कार्यो मे अधिक पूँजी निवेश करते थे, जिससे वे नियमित 
रूप से एक अच्छी आय प्राप्त कर लेते थे। और सम्भत इन्ही वाणिज्यक 
निवेशों के कारण बडे कृषक वर्ग को गैर कृषक वर्ग से अधिक आय प्राप्त 
हुई | यह भी स्पष्ट हुआ कि औसत मजदूर परिवार ने अपने दैनिक मजदूरी 
से 73 प्रतिशत और स्वरोजगार से 28 प्रतिशत आय प्राप्त किया। औसत 
कारीगर परिवार को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से कूल आय का 
क्रमश 7] प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत प्राप्त हुआ। एक मुख्य तथ्य यह देखा 
गया कि गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर व मिश्रित व्यावसायिक 
परिवार अपने पारम्परिक व्यवसायों को मजदूरी रोजगार से अधिक महत्त्व 
देते थे क्योकि पारम्परिक व्यवसायो जैसे-बढईगीरी, लोहारी, दर्जी, इत्यादि 
कार्य परिश्रम वाले और उनकी दैनिक मजदूरी (मजदूरी रोजगार) की तुलना 
मे अधिक प्रतिफल देने वाले थे | इस प्रकार घर बैठे इन कार्यो को करने से 
एक सनतुष्टि होती थी जो कि इन्हे अपने पैत्रिक व्यवसाय को करने की 
प्रेरणा देती थी। उनका यह मत कि यदि वे दैनिक मजदूरी के लिए जाते 
भी है तो उनके परिवार के अन्य सहायक सदस्य जेसे (बच्चे, महिलाए और 
वृद्ध जन) घर मे बेकार रह जायेगे। उनका यह भी विचार था कि वे अपने 


सहायक सदसस्‍्यो की सहायता से पारम्परिक व्यवसायो द्वारा अधिक आय 
प्राप्त कर सकते है उसकी तुलना मे जिनमे दैनिक मजदूरी पर नित्य 
रोजगार से जो वे केवल स्वय उपार्जित कर सकते थे । 

लगभग कुछ ऐसा ही विचार सीमान्त कृषको का भी था, वे दूसरे के 
खेलो में पूरे दिन रोजगार प्राप्त करने की तुलना मे अपने छोटे भूमि के 
टुकड़े पर लगभग आधे दिन का रोजगार प्राप्त करना अधिक पसन्द करते 
थे | सम्भवत इन्ही तथ्यों के कारण कारीगरो और सीमानत किसानो का 
स्वरोजगार से प्राप्त आय, मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय की तुलना मे कही 
अधिक था । 

उपरोक्त परिणामो से एक निष्कर्ष ग्रह भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिदर्श मे 
कृषक वर्ग, गैर कृषक वर्ग का स्वरोजगार से प्राप्त आय का हिस्सा मजदूर 
वर्ग के स्वरोजगार से प्राप्त आय से अधिक था | 

उपयुक्‍त विश्लेषण से चयनित परिवारों की सामाजिक व आर्थिक 
परिस्थितियो के अवलोकन के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि चयनित 
परिवारों के अन्तर्गत सम्मिलित पिछड़े कमजोर वर्ग के व्यावसायिको को 
भूमि सम्पत्ति से रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हुए और इसलिए इनमे से 
अधिकतर सदस्यो को गैर कृषि कार्यो पर निर्भर रहना पडता था। दूसरा 
मुख्य तथ्य यह प्राप्त हुआ कि लघु कृषक और अन्य कृषक परिवार जो कुल 
मिलाकर औसत चयनित परिवारों के लगभग 9 प्रतिशत थ को छोडकर शेष 
परिवारों की आर्थिक स्थिति पिछडी हुई थी। केवल बडे किसान ही अपनी 
सम्पन्नता के कारण बडे व्यावसायिक कार्यो से जुडे हुए थ। सम्भवत इन्ही 


कारणो से चयनित परिवारों मे कषक वर्ग और गैर कृषक वर्गों, की आय मे 





|ए 


(४) 





तालिका 7.5 
चयनित परिवारों के द्वारा कुल प्राप्त आय में स्वरोजगार और दैनिक 


सजदूरी रोजगार के प्रतिशत आंकडे 





व्यावसायिक वर्ग. फ्वरोजगार देनिक मजदूरी कुल योग 
रोजगार 

अ. कृषक वर्ग 83 5 ]6 5 ]00 00 
| सीमान्त कृषक 780 22) ]00 00 

2 लघु कषक 80 8 ]9 2 ()00 (00) 

3 अन्य कृषक ]000 -- ]00 00 

ब. गेर कृषक वर्ग 

[ कारीगर 7]50) 29 0 ]00 00 

2 मिश्रित व अन्य 9]9 8 ] ]00 00 
व्यावसायिक वर्ग 

रस. मजदूर वर्ग हक है (6: है ]00 00 

कुल योग 59.6 40.4 400.00 


स्रोत : सर्वेक्षण 


च्ययन्ित परिवारो का 
रोजगार ढांचा 


अध्याय & 


8.0. चयनित परिवारों का रोजगार-ढॉचा 

8. औरत रोजगार 

82 चयनित कमंकर परिवारों द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार 
83 कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार 

84 विभिन्‍न फसल मौसमो मे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार 


8 5 कर्मकरो के व्यवसाय के अनुसार रोजगार 


अध्याय & 


चयनित परिवारों का रोजगार ढाॉँचा 





यह रोजगार योजनाओं के घोषित उद्देश्यों मे से एक है कि ग्रामीण 
क्षेत्रो में अधिकतर कार्य गैर कृषि मौसम की अवधियो मे ही लिया जाता है, इस 
समय अधिकतर ग्रामीण मजदूर बिना काम के या अर्द्ध बेरोजगार रहते है। इस 
प्रकार के मौसम में क॒षि क्षेत्रो मे लगभग 6 महीने तक खाली समय रहता हे ।॥ 


मोती लाल गुप्ता ने यह निरीक्षण किया कि कृषक और खेती करने 
वाले श्रमिकों के लिए एक साल में चार से छ महीने बेरोजगारी का मौसम 
रहता है ।? 

अत रोजगार को मौसमी प्रभाव द्वारा भी चित्रित किया गया है। 

जुलाई के मौसम मे खरीफ फसलो के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य 
जैसे जोतना, बीज बोना, पौधे लगाना इत्यादि वर्षा के प्रारम्भ होने से पहले 
शुरू किये जाते है और ये कार्य सितम्बर माह तक चलते है| इस समय के 
अन्तर्गत स्थानीय मजदूर पर्याप्त काम के अवसरो को प्राप्त कर लेते है। 
अक्टूबर से दिसम्बर के माह मे बीच के समय मे रबी फसलो को लगाने के 
बाद कृषि मे लगभग मार्च के मध्य समय (खाली समय) को गैर मौसम के 
रूप में चित्रित किया गया है। 

इस प्रकार कृषि क्षेत्रों मे मौसमी प्रभाव को ध्यान मे रखते हुए, 
उद्धृत सालो को महीने के चार भागो मे विभाजित किया गया-जैसे ] 
जुलाई-सितम्बर, 2 अक्टूबर-दिसम्बर, 3 जनवरी-मार्च, 4 अप्रैल-जूल | 


सर्वेक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि एव गैर कृषि क्षेत्रों से रोजगार 
सम्बन्धी आकडो को एकत्र किया गया। इस प्रकार विभिन्‍न व्यावसायिक 


3 2 न न 7 कद न 
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[-) 


कर्मकर परिवारो द्वारा प्राप्त रोजगार के विषय मे जो जानकारिया प्राप्त की 
गईं | इनका विश्लेषण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। 


8.7 आओऔरसत रोजगार 


चयनित परिवारों मे 266 कर्मकर पाये गये, उनमे से 204 पुरूष, 49 
महिलाएँ और 3 बाल कर्मकर सम्मिलित थे | कर्मकर परिवारों ने आलोच्य 
वर्ष में 55 679 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया | इसका अभिप्राय यह है 
कि एक औसत श्रमिक को 202 दिनो का वार्षिक रोजगार, अर्थात्‌ प्रतिमाह 
]7 दिन के लिए मिला | अग्रमलिखित तालिका 8। के आकडो से यह स्पष्ट 
होता है कि एक पुरूष कर्मकर को वार्षिक रोजगार 24 अर्थात्‌ एक महीने 
मे 8 दिन के लिए, जबकि एक महिला कर्मकर ने ]82 दिन के वार्षिक 
रोजगार को प्राप्त किया अर्थात्‌ प्रतिमाह 5 दिन और बाल कर्मकर ने वर्ष 
मे 85 दिन रोजगार प्राप्त किया जो कि प्रति कर्मकर प्रतिमाह 7 दिन हुआ | 
8.2 चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा स्वरोजगार और 

सजदूरी रोजगार 

कर्मकर परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे भाग लेने 
वाले अमिको का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ यह पाया गया कि अधिकाशत 
स्वरोजगार मे सम्मिलित वर्ग पारिवारिक व्यवसायो जैसे कि कृषि, घरेलू 
उद्योग, और व्यापार इत्यादि से सम्बन्धित स्वरोजगार में लगे हुए थे। 
कर्मकरो के स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के विश्लेषण को आकडो के 
एकत्रीकरण की अग्रलिखित तालिका 82 व लेखाचित्र 26 मे प्रस्तुत किया 
गया है। इसके अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर एक 
औसत कर्मकर ने साल में क्रमश 44। दिन और 9] दिन के लिए 
स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार को प्राप्त किया जिसे क्रमश 55 प्रतिशत 
और 45 प्रतिशत के भाग मे आकलित किया गया है। प्राय यह भी देखा 
गया कि स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार का हिस्सा पुरूष महिलाओ और 
कर्मकर बच्चो मे मिन्‍न था। एक औसत (204) पुरूष कर्मकर को 7 
दिन (55 प्रतिशत) और 97 दिन (45 प्रतिशत) के लिए स्वरोजगार व 
मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एक महिला (49) कर्मकर 
[82 दिन के वार्षिक कुल रोजगार के अन्तर्गत 09 दिन (60 प्रतिशत) 
स्वरोजगार, और 73 दिन (40 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार प्राप्त करती थी 


और बाल कर्मकर कुल 85 वार्षिक रोजगार दिन मे 24 दिन अर्थात्‌ 28 
प्रतिशत स्वरोजगार एव 6] दिन (72 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार में भाग 
लेते थे। अत यह स्पष्ट है कि महिला कर्मकरो को पुरूषो की तुलना मे 
मजदूरी रोजगार के लिए कम अवसर प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था 
कि महिलाओ को कषि व अन्य निर्माण कार्यो मे मजदूरी पर रोजगार के 
केवल सीमित अवसर ही प्राप्त थे जबकि पुरूष कर्मकर स्थानीय ग्रामीण 
क्षेत्रों के कार्यो के अतिरिक्त समीप के शहरो में जेसे-होटल, बाजार, 
दुकान, निजी व्यवसाय तथा स्टेशन बस स्टाप इत्यादि में मजदूरी पर 
रोजगार सरलता से प्राप्त कर लेते थे | परन्तु महिलाओ के लिए घरेलू बोझ 
और दूसरे सामाजिक पुर्ननिर्देशों के कारण ऐसा अवसर प्राप्त करना 
अखम्भव था | कार्यशील सदस्यो मे कारीगर, सीमानत कृषक वर्ग के अतिरिक्‍तत 
मजदूर अ्मिको के बच्चो का एक बडा भाग भी रोजगार मे सम्मिलित था, 
इन कर्मकर सदस्यो के बच्चे स्कूल जाने के बजाय कृषि मे मजदूरी करते 
थे। वे जानवरो को चराने के अतिरिक्त बडे किसानो और गाँव प्रमुख के 
घरो में घरेलू कार्यो मे भी लगे हुए पाये गये थे | आकडो के अध्ययन से यह 
स्पष्ट है कि इन बाल श्रमिकों की भागीदारी स्वरोजगार की अपेक्षा मजदूरी 
रोजगार मे अधिक थी। इस तथ्य का एक मुख्य कारण यह भी था कि 
अधिकाश बाल श्रमिक शहर के समीप गैर कृषि कार्यो मे सलग्न पाये गये 
थे इसलिए इनकी स्थिति मजदूरी रोजगार में स्वरोजगार की अपेक्षा अधिक 
अच्छी पायी गयी | 


8.3 कषि और गैर कृषि क्षेत्रों में सजदूरी रोजगार 


सर्वेक्षण के समय यह देखा गया कि चयनित 266 कर्मकरो ने औसत 
रूप से कृषि क्षेत्रो मे 44 दिन और गैर कृषि क्षेत्रो में 47 दिन के (रोजगार 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 दिन को जोडकर) के लिए मजदूरी रोजगार प्राप्त 
किया | दूसरे शब्दों मे कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र मजदूरी रोजगार द्वारा 
क्रमश 48 प्रतिशत और 52 प्रतिशत अश देते थ जो यह सूचित करता है 
कि चयनित कर्मकरो को गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र से कम मजदूरी 
रोजगार प्राप्त हुआ | ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मे अधिकतर स्थानीय मजदूर बडे 
या मध्यम कृषको के खेतों में साधारणत मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त 
करते थे | लेकिन आधुनिक यत्रों जैसे कि ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, श्रेसर डिब्लर्स 


इत्यादि के अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण अब पहले से कही 
अधिक कृषि मजदूर गैर कृषि क्षेत्रो मे समीप के शहरो की तरफ स्थानान्तरित 
हुए | तालिका 83 और 84 इस तथ्य को प्रस्तुत करती है कि एक औसत 
पुरूष कर्मकर ने कृषि क्षेत्र की तुलना मे गैर कृषि क्षेत्रों से अधिक मजदूरी 
रोजगार को प्राप्त किया, जबकि महिला कर्मकरो को गैर कृषि क्षेत्र की 
अपेक्षा कृषि क्षेत्र से अधिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। आकडो के 
स्पष्टीकरण से इस तथ्य के विषय मे यह कहा जा सकता है कि एक 
औसत पुरूष कर्मकर को कृषि क्षेत्र से 44 दिन और गैर कृषि क्षेत्र से 53 
दिन का (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ] दिन को जोडकर) रोजगार 
प्राप्त हुआ जबकि एक महिला कर्मकर कृषि क्षेत्र से 48 दिन और गैर कृषि 
क्षेत्र से केवल 25 दिन का रोजगार प्राप्त करती थी। दूसरे रूप मे इसका 
अभिप्राय यह है कि पुरूष कर्मकर को कुल मजदूरी रोजगार का कृषि क्षेत्र 
और गैर कृषि क्षेत्र से क्रमश 45 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत और महिला 
कर्मकर को 66 प्रतिशत और 34 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ | 


चयनित गाँव से सर्वेक्षण के द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि गैर 
कृषि क्षेत्र बाल कर्मकर को रोजगार दिलाने मे अधिक प्रमुखता रखते थे 
क्योकि प्राप्त आकडो से यह स्पष्ट है कि एक आदर्श बाल कर्मकर ने गैर 
कृषि क्षेत्र से 44 दिन अर्थात्‌ अपने कुल मजदूरी रोजगार का 72 प्रतिशत 
रोजगार प्राप्त किया | इसके अतिरिक्त ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि महिला 
कर्मकरो ने कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार के सीमित अवसर प्राप्त थे, जबकि 
पुरूष कम्मकरो के क्‌षि क्षेत्र से बाहर रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए | 

तालिका 8 | 


चयनित कर्मकर परिवारो का वार्षिक रोजगार 





रोजगार दिवस 
श्रेणी कर्मकरो की कुल रोजगार प्रति कर्मकर प्रतिमाह 
सख्या दिन 
पुरूष 204 43,656 2[4 [8 
स्त्री 49 8,98 82 5 
बच्चे 3 ,05 85 7 
कुल योग 266 53,679 202 7 





छ्छ 


स्रोत - सर्वेक्षण 


तालिका 8 2 


चयनित कर्मकर परिवारों के वार्षिक रोजगार दिवस के अन्तर्गत 
स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के आकडे 








कर्मकर रोजगार दिवस स्वरोजगार मजदूरी 
रोजगार 
पुरूष 0) 80 ]]7 97 
(]00 0) (547) (45 3) 
स्त्री 82 09 73 
(]000) (59 9) (40 !) 
बच्चे 85 24 6] 
(]00 0) (28 2) (7]58) 
औसत 202 |]] 9] 
(]000) (54 95) (45 04) 
स्रोत - सर्वेक्षण 
नोट - (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिये गये है) 


च्ययनिल कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस के 
अन्तर्गत स्वरोजगार 


लेखाचित्र - 26 


हि । शी जार 








चयनित कर्मकर परिवारों का कुल मजदूरी रोजगार के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र और गैर कृषि 


तालिका - 83 
चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार 


मजदूरी रोजगार (प्रतिकर्मकर दिवस) 


श्रेणी... स्वरोजगार कृषि क्षेत्र गेर कृषि रोजगार कुल. योग 
क्षेत्र कार्यक्रम 
] 2 3 4 (2+3+4) (+5) 
पुरूंष [[7 वृव 9, [] ठ्त गाव 
(98) (36) (35) (09) (8 ) (]7 8) 
स्त्री 09 48 है ४ ॥ 73 ]82 
(9।) (40) (20) (0]) (6 ) (30) 
बच्चे 24 [7 33 ]] 6] 85 
(20, (। 4) (28) (09) 53 (7 ) 
औसत ]]] कु 38 9 9] 202 
(9 3) (36) (32) (075) (76) (]6 8), 
स्रोत सर्वेक्षण 
नोट (कोष्ठक मे दिन प्रति कर्मकर प्रतिमाह के आकडे दिए गए हे |) 
चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार ढॉँचा 
श्रेणी स्वरोजगार कृषि क्षेत्र गैर कृषि रोजगार कुल योग 
क्षेत्र कार्यक्रम 
2 3 4 (2+3+4). (4+5) 
पुरूष 23868 8976 8494 23 8 [9788 43656 
स्त्री 534] 2368 ]53 56 3577 898 
बच्चे 3]2 03 ७ 43 |] 47 793 05 
योग 29,.52] ],559 . 0,078 252] 24,[58 53,679 
तालिका 8 4 


क्षेत्र के तुलनात्मक आकडे 


रोजगार के आकडे 


श्रेणी कुल मजदूरी णएणजफक्रमाे जय कल मजदूरी... कूृषिक्षेत्र.. गेर कृषि... 
रोजगार क्षेत्र 
अपार. अम/॥॥>  ंं॥# ७७9 
(]00 0) (454) (54 6, 
स्त्री 73 48 >> 
(000) (658) (342) 
बच्चे 6] [7 2 
(]00 0) (29) (22 3) 
औसत 9] 44 ३ 
([000) (48 4) (>] 6) 
स्रोत सर्वेक्षण 


नोट (कोष्ठक में प्रतिशत आकडे दिये गये है, 


8.4 विभिन्‍न फसल मौसमों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार 


तालिका 85 के आकडे इस तथ्य को प्रकाशित करते है कि चयनित 
कर्मकर परिवारों का रोजगार कृषि मौसम के द्वारा प्रभावित था। यह ज्ञात 
हुआ कि जुलाई से सितम्बर और अप्रैल से जून माह मे (जो कि कृषि व 
फसल के प्रमुख समय से जुडा हुआ है) एक आदर्श कर्मकर 56 और 55 
दिन का कुल रोजगार प्राप्त करते थे। जबकि अक्टूबर-दिसम्बर और 
जनवरी-मार्च माह के अन्तर्गत क्रमश 49 दिन और 42 दिन का कुल 
रोजगार प्राप्त किया । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि एक आदर्श 
कर्मकर को जुलाई से सितम्बर माह मे 9 दिन और अप्रैल से जून माह 
के अन्तर्गत 8 दिन प्रतिमाह कुल रोजगार प्राप्त हुआ। जबकि 
अक्टूबर--दिसम्बर, जनवरी-मार्च माह मे क्रमश 6 और 4 दिन प्रतिमाह 
कुल रोजगार प्राप्त कर पाते थे। जुलाई-सितम्बर माह मे बीज रोपाई के 
कारण, और अप्रेल जून माह मे प्रमुख फसलों की कटाई व गेहूँ के पैदावार 
का मौसम होने के कारण कर्मकरो को अधिक रोजगार के अवसर 
उपलब्ध हुआ जबकि जनवरी-मार्च का यह माह रोजगार की दृष्टि से 
सबसे अधिक मन्द समय है। इस समय रबी फसलो के अन्तर्गत कृषि से 
सम्बन्धित छोटे-कार्य जैसे सिचाई इत्यादि किए जाते है जिसमे केवल 
थोड़े कर्मकरों की आवश्यकता होती है। यह भी ज्ञात हुआ कि इन मौसमो 
(जुलाई--सितम्बर और अप्रेल-जून) मे कर्मकरो को स्वरोजगार और मजदूरी 
रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए जबकि मन्द मौसम (जनवरी-मार्च, 
अक्टूबर-दिसम्बर) मे रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हुए विश्लेषण से 
स्पष्ट है कि जहाँ जुलाई से सितम्बर माह में औसत कर्मकर को 30 दिन 
अर्थात्‌ प्रतिमाह 30 दिन का स्वरोजगार और 26 दिन (प्रतिमाह 8 दिन) 
मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि मन्द मौसम (जनवरी-मार्च) के माह मे 
]9 दिन मजदूरी रोजगार, और 23 दिन (7 दिन प्रतिमाह) का स्वरोजगार 
औरत कर्मकरो ने प्राप्त किया। इसी ग्रकार अप्रैल-जून माह में (रबी 
फसलो की कटाई और जायद फसल के समय) औसत कर्मकर 24 दिन 
मजदूरी पर रोजगार व 3] दिन अर्थात्‌ ] दिन प्रतिमाह स्वरोजगार मै 
सलग्न पाये गये। उपरोक्त विश्लेषण के परिणामों से एक मुख्य तथ्य यह 
भी ज्ञात हुआ कि कर्मकरो का व्यवसाय कृषि मौसमों से भी प्रभावित था, 
इसमे गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र मे कृषि मौसमों से मजदूरी 
रोजगार अधिक प्रभावित हुआ | 


[49]] 


तालिका 8 5 


विभिन्‍न फसल मौसमो मे चयनित कर्मकरो का स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार 
(प्रति कर्मकर दिवस) 











फसल माह मुख्य कृषि फसल स्वरोजगार मजदूरी कुल योग 
रोजगार 

 जुलाई-सितम्बब खरीफ फसलो की बुवाई. 36 | 26 ऋछ& 
व निराई गुडाई (]0 0) (86) (]8 6) 

अक्टूबर-दिसम्बब खरीफ फसल की है 22 49 
कटाई और रबी की बुवाई (90) (73) (6 3) 

जनवरी-मार्च रवी फसलों की निराई गुडाई.. 23 [9 42 
(77) (63) (]4 0) 

अप्रैल-जून रबी तथा जायद फसलो 3] 24 
की कटाई (]0 3) (80) (]8 3) 

कुल योग ]] 9] 202 


(93) (7 6) (]6 8) 
स्रोत सर्वक्षण 


(कोष्ठक मे दिन प्रतिमाह के आकडे दिये गये है) 

कषि मे मनन्‍द मौसम में कम रोजगार प्राप्त होता था जबकि इस समय 
अधिकाश श्रमिक दूसरे क्षेत्रो मे कार्य करने के लिए चले जाते थे। इस 
प्रकार कृषि में मौसमी प्रभाव को देखने के पश्चात कुछ बडे कृपको का यह 
कहना था कि उन्हे इन समयो में विशेष रूप से (पौधों को लगाने और गेहूँ 
की फसल कटाई के समय) नित्य मजदूरी पर प्राप्त होने वाले मजदूरों की 
कमी रहती थी जिसके कारण उन्हे इन समयो मे श्रमिको की तलाश करनी 
पडती थी | 

कृषि में ऐसे तथ्यो को देखने के पश्चात क्लार्क और हेसवेल ने कहा 
है कि “बेरोजगारी मौसमी है और वर्ष भर निरन्तर नहीं बनी रहती थी, 
प्रस्तुत किया गया तक भी अस्पष्ट रह जाता है कृषि प्रणाली मे माग के 
मुख्य अवसरो पर मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए, विशेष रूप से फसल 
की कटाई और बुवाई के समय, जबकि वास्तविक रूप से साधारणत श्रम 
शक्लि की कमी होती है। "एृक्न७ फ्राल्णए0आशगगल्या 75 5ढवचणावों द्ात॑ 407 
०ताव)परटत पफाठप्र्शाठपा 6 /2क, 6 धाहपा।दाा 772५ठगाटत 8850 | दाग क्षा5 
पांयटा [फरठ खियागशर 5/9डॉढलाओ जया] 06 छ९६ा2८2र्त [0 6९ ६०४७॥। 80]77५9 0< 8- 


5 न कक 2 नल मी पम्प 
[ (]9 ( बात ७ पट). "6 ४टणाणा0$ 0 5प्०॥%८708 20 870०ए7६, 47 
टता0ण (970) )४/४८7॥॥।। का 90 97) 


00पा ना ९ (70५ ०0 9€वो< तलाग्रद्यात्त-प्रष्प््वव]9५ वा ५०टतापल ९ धा0 फ्रद्या०2५६ 
(772५-४/0&7 पी&76 45 227९79]]9/ 7 8८(घ०] $77078268 ० ए7०7[0097/८7 

डा वीडी मेहता ने कृषि क्षेत्र के मौसमी और अनिश्चित रोजगार के 
विषय में कहा है कि 2 शाएटप्रापा8 75 85:ट्यावाए 52504] पा टाक्याइटाटा 


वपृविलाए बाए व[छव/५ ए0०700५ णाी छठ सल्तपत्लत न07०769/ दात 


40७॥/9-]07₹2 ना0त $४07": 
8.5 कर्मकरों के व्यवसाय के अनुसार रोजगार 

एक परिवार का रोजगार ढॉचा उस व्यवसाय के द्वारा सीधे प्रभावित 
होता है जो उस परिवार द्वारा किये जाते है। इसलिए विभिन्‍न व्यावसायिक 
वर्गों से जुडे हुए कर्मकरो के रोजगार ढॉचे का अध्ययन करने का प्रयास 
किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एकञ्नित किये गये आकड़े तालिका 
86 मे यह सूचित करते है कि स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार प्राप्त 
करने वाले कर्मकर एक वर्ष मे औसत 202 दिन कुल रोजगार प्राप्त करते 
थे। प्रतिदर्श मे सम्मिलित कर्मकरो मे कृषि अमिक, और गैर कषि श्रमिक, 
को एक वर्ष के अन्तर्गत क्रमश 82 और 92 दिन का रोजगार प्राप्त 
हुआ | इसके अतिरिक्त सीमान्त कृषक औसत 209 दिन का एक अच्छा 
रोजगार भागो का उपभोग करते थे, जबकि एक कारीगर ने 207 दिन का 
वार्षिक रोजगार प्राप्त किया। लघु कृषको के प्रति कर्मकरों के लिए 223 
दिन का वार्षिक रोजगार आकलित किया गया। अन्य व्यावसायिक वर्ग के 
परिवारो के प्रति कर्मकर 227 दिन के रोजगार में लगे हुए देखे गये थे | 
इन आकडो को लेखाचित्र 27 के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया हे | 

अन्य कृषक परिवार के प्रति कर्मकरो ने अधिक से अधिक 248 दिन 
का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया इन कृषक परिवारों के रोजगार मे वृद्धि 
भूमि जोतो के औसत आकार के बडे होने से तथा विभिन्‍न वाणिज्यक कार्यो 
मे सलग्न होने से सम्बन्धित था| तालिका 86 से यह भी सूचित हुआ कि 
कषि श्रमिक एक साल में 40 दिन (22 प्रतिशत) स्वरोजगार और 42 दिन 
(78 प्रतिशत) के लिए मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। तालिका 87 मे 
सकलित आकडो के द्वारा इन्हे प्रतिशत के रूप मे प्रदर्शित किया गया है 





रे ७९०७५, ४7० "?06एलाए वबा0 शितए0जशाएहं वा रिपावो वरताव! (3 7900५) 85 
7?प0॥५॥867५ ॥70 [0॥77000075, [४८७ [९]0 987, 799 | 


इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गैर कृषि अ्रमिको की स्वरोजगार 
और मजदूरी रोजगार में भागीदारी लगभग कृषि श्रमिको के समान थी 
क्योकि गैर कृषि श्रमिको ने स्वरोजगार और मजदूरी में क्रमश 43, ]49 
दिन रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार कारीगरो, सीमान्त कृषकों, और 
मिखश्रित व अन्य व्यावसायिक थधन्धो से जुडे हुए परिवारों के स्वरोजगार और 
मजदूरी मे प्राप्त रोजगार के अवसर परस्पर भिन्‍न थे। स्वरोजगार मे 
भागीदारी की यह विविधता कारीगरो मे 70 प्रतिशत और अन्य व्यावसायिक 
वर्ग के कार्यशील सदस्यो मे 76 प्रतिशत पायी गयी | इसके अतिरिक्त यह 
भी देखा गया कि कारीगरो की स्थिति श्रमिको से भिन्‍न थी, इस तथ्य से 
एक विचार यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक सम्पत्तिहीन गरीब व्यक्ति थे 
इसलिए वे रोजगार के लिए अधिकतर मजदूरी श्रम के ऊपर निर्भर रहते 
थे, परन्तु कारीगरो के परिवार अपने पैत्रिक व्यवसाय जैसे कि बढर्ईगीरी, 
दर्जी, लोहारी इत्यादि कार्यो को महत्व देते हुए वे इनके द्वारा कुल मिलाकर 
एक अच्छा स्वरोजगार का अवसर प्राप्त कर लेते थे। सीमान्त कषको ने 
औसत 209 दिन के लगभग 73 प्रतिशत स्वरोजगार और 27 प्रतिशत 
मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। वे वर्ष के अधिकतर समयो में अपने छोटी 
जोत के भूमि के टुकडों से लगाव होने के कारण इनसे जुडे रहते थे और 
पूर्ण रोजगार की तुलना में अर्द्ध बेरोजगार रहना अधिक पसन्‍द करते थे 
जिसके कारण उन्होने मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार की अपेक्षा कम दिनो 
के लिए प्राप्त किया | लघु कृषक को अपने कुल वार्षिक रोजगार मे अधिक 
हिस्सा स्वरोजगार के द्वारा 93 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि मजदूरी रोजगार 
का भाग उनके कूल रोजगार का केवल 8 प्रतिशत था। 

उपरोक्त तथ्यो से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित 
कृषक और गैर कृषक वर्ग की रोजगार में भागीदारी मजदूर वर्ग से अधिक 
प्राप्त थी। मजदूर वर्ग के परिवार मजदूरी रोजगार पर अधिक निर्भर पाये 
गये इसलिए इस वर्ग की स्वरोजगार की अपेक्षा मजदूरी रोजगार मे 
भागीदारी अधिक आकलित की गई है । 
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चयनित कर्मकर परिवारों का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढॉँचा 
(प्रतिकर्मकर दिवस 





व्यावसायिक. स्वरोजगार कृषि क्षेत्र गैर कृषि रोजगार कुल... योग 

वर्ग क्षेत्र कार्यक्रम 

] ह/ 3 4 5 (3+4+5). (2+6) 

अ कृषक वर्ग... | | _ /ऑफक्‍फनऊक्‍कनहाह#_/गमग्खक 

| सीमान्त कृषक. 52 33 5 9 | 209 

2 लघु कृषक 206 # ]3 2 । 223 

3 अन्य कृषक 246 "८ - 0) ) 248 

ब गैर कृषक 

| कारीगर 45 हि 26 [4 62 207 

2 मिश्रित व अन्य. 72 26 28 ] 55 227 
व्यावसायिक वर्ग 

स मजदूर वर्ग 

| कृषि मजदूर 40 [09 ) |] ]42 [82 

2 गैर कृषि मजदूर. 43 28 07 [4 ]49 ]92 

द औसत []] हि 38 9 9] 202 

स्रोत सर्वेक्षण 


चयनित कर्मकर परिवारों का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढाचा 
लेखाचित्र 27 
कुल स्वरोजगार 
कुल मजदूरी रोजगार, 


छ़्‌ जा, 
जगार 
ज स्व 


300 


250 





50 





00 





सीमान्त कृषक लघु कृषक. अन्य कृषक. कारीगर मिश्रितव कृषि मजदूर गैर कृषि 
अन्य मजदूर 
व्यावसायिक 
वर्ग 
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चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा कुल रोजगार से प्राप्त स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के 
प्रतिशत आकडे 


पक स्वरोजगार मजदूरी रोजगार कुल रोजगार दिवस 
वर 


| सीमान्त कृषक 52 57 209 
(727) (02% (]00 00) 
2 लघु कृषक 206 ]7 223 
(924) (76) (]00 00) 
3 अन्य कृषक 246 2 248 
(99 2) (08) (]00 00) 
ब गैर कृषक वर्ग 
|] कारीगर ]45 62 207 
(700) (300) (]00 00) 
2 मिश्रित व अन्य 568, 55 हट 
व्यावसायिक वर्ग (75 8) (24 2) (]00 00) 
स मजदूर वर्ग 40 [42 82 
कृषि मजदूर (22 0) (780) (]00 00) 
गैर कृषि मजदूर 43 [49 ]92 
(22 4) (77 6) (]00 00) 
औसत 0 । 9] 202 
(54 9) « (450) (00 00) 
स्रोत सर्वेक्षण 


कर्मकरो के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडो से यह प्रकाशित 
हुआ कि औसत कर्मकर कपषि क्षेत्र मे मजदूरी पर रोजगार 48 प्रतिशत और 
गैर कृषि क्षेत्रों मे 52 प्रतिशत (रोजगार कार्यक्रम के 98 प्रतिशत को 
जोडकर) प्राप्त किया। इसके अन्तर्गत कृषि अमिक कृषि क्षेत्र से 77 
प्रतिशत जबकि गैर कृषि श्रमिक केवल 9 प्रतिशत ही मजदूरी रोजगार 
प्राप्त करते थे। दूसरे शब्दों मे कृषि श्रमिक ने एक वर्ष मे 09 दिन कृषि 
कार्यो से जबकि एक गैर कृषि श्रमिक को 28 दिन मजदूरी रोजगार प्राप्त 
हुआ | आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी रोजगार के 
विषय मे कारीगरो की स्थिति क॒षि क्षेत्र की अपेक्षा गैर कृषि क्षेत्रों मे उत्तम 
पायी गयी। कारीगर गैर कृषि कार्यो से 40 दिन (रोजगार कार्यक्रम के 
अन्तर्गत 4 दिन जोडकर) अर्थात्‌ 65 प्रतिशत और कृषि कार्यो से 22 दिन 
(36 प्रतिशत) मजदूरी पर रोजगार प्राप्त किया | एक आदर्श सीमानत कृषक 


का कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार में योगदान क्रमश 
58 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था । 


उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि कृषि श्रमिक और 
सीमानत कृषक कृषि क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार को अधिक महत्व देते थे 
जबकि गैर कृषि श्रमिक और कारीगर परिवार गैर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी पर 
रोजगार को महत्व देते थे | 


तालिका 8 8 
कर्मकर परिवारों के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे 

व्यावसायिक वर्ग दिवस कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र रोजगार कार्यक्रम 
अ कृषक वर्ग... /  /पख /भा/]8__ः ग्णफगौछु,(3(_| __/ए_ए_ एफ 

| सीमान्त कृषक 57 579 26 3 ]5 8 

2 लघु कृषक ]7 ]] 8 765 ]] 8 

3 अन्य कृषक 2 के के [000 
ब गैर कृषक वर्ग 

| कारीगर 62 35 5 4] 9 226 

2 मिश्रित व अन्य 55 47 3 509 

व्यावसायिक वर्ग 
स मजदूर वर्ग 

। कृषि मजदूर 42 768. 55 गज 

2 गैर कृषि मजदूर. 49 8 8 7] 8 94 

औसत 9] 48 4 4] 8 98 
स्रोत सर्वेक्षण 


ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का आकलन करना विशेष रूप से एक 
बहुत ही जटिल कार्य है। इन क्षेत्रो मे कुछ ग्रामवासी काम करने के लिए 
नहीं जाते है, जबकि उनके लिए कार्य के बहुत से अवसर उपलब्ध रहते है। 
कुछ ग्रामीण जन ऐसे भी है जो अन्य व्यावसायिक अवसरो के होते हुए भी 
अपने पारिवारिक कार्यो (पैनत्रिक व्यवसाय) को ही करना अधिक पसन्द 
करते है, और इस प्रकार वे शेष समय में बेरोजगार रहते हे । 

बेरोजगारी के विषय में विभिन्‍न विद्दधानो द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न मत भी 
प्रकट किया गया है। केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन के अनुसार “वे कर्मकर 
जो रोजगार मे लगे हुए है सप्ताह मे दिए गए कितने घण्टे की मजदूरी पर 
कार्य करते है परन्तु बेरोजगार उन्हे जिन्होने एक कार्य भी नहीं किया है, 
जबकि वे कार्य की तलाश में थ।' 


| (0५०0 (एच अद्याताएणश 0एशारगा0, (00एशाआगला। 0 700॥8, 7४९८७ 06॥7 





श्रम नीति के द्वारा पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रति साल 
250 मानव दिवरा को आअनुमानित किया गया है। 

मोती लाल गुप्ता के अनुसार एक कर्मकर के पूर्ण रोजगार का नमूना 
250 दिन प्रतिवर्ष अनुमानित किया गया है ।* 


बी डी मेहता के अनुसार एक कर्मकर के पूर्ण रोजगार का नमूना 
300 दिन प्रति वर्ष था।'* 


मोहम्मत मासूम ने भी 300 दिन के पूर्ण रोजगार के नमूने को 
स्वीकारा | 


इलाहाबाद जिले के सर्वेक्षण अध्ययन के समय 250 मानव दिवस को 
पूर्ण रोजगार के नमूने के स्तर के रूप मे लिया गया है। इस नमूने के 
आधार पर यह पाया गया कि एक आदर्श कर्मकर एक वर्ष मे 48 दिन और 
एक महीने मे 4 दिन बेरोजगार रहते थे। तालिका 89 से यह ज्ञात होता 
है कि कृषि मजदूर एक साल मे 68 दिन और गैर कृषि मजदूर 58 दिन 
बेरोजगार थे | आकडो के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि कारीगर 43 
दिन और सीमानत कृषक 4] दिन के लिए बेरोजगार पाये गये, जिसे 
प्रतिमाह क्रमश 4 व 3 दिन आकलित किया गया। 


लघु कृषक परिवार एक वर्ष मे 27 दिन अर्थात्‌ प्रतिमाह 2 दिन 
बेरोजगार थे | विभिन्‍न व्यावसायो से जुडे हुए कर्मकर एक साल में 23 दिन 
और प्रतिमाह 2 दिन बेरोजगार पाये गये। जबकि अन्य कृषक परिवार 
लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करते थे उदाहरण के लिए नमूने के 250 दिनो 
के पूर्ण रोजगार स्तर के विरूद्ध 248 दिन | 

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि प्रतिदर्श में कृषक, गैर 
कषक और मजदूर वर्गों मे से सबसे अधिक कृषि मजदूर और गैर कृषि 
मजदूर बेरोजगार पाये गए दूसरी ओर प्रतिदर्श मे सबसे कम बेरोजगारी 
अन्य कृषक परिवारो में पायी गयी। 


८ -म अप न पक कपल लग तिल लडकी 
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तालिका 8.9 
विभिन्‍न व्यावसायिक वर्गो से सम्बन्धित कर्मकर परिवारों मे बेरोजगारी के आकडे 





व्यावसायिक वर्ग वार्षिक प्रति कर्मकर वर्ष प्रतिमाह 
रोजगार 

| सीमान्त कृषक 209 4] 3 

हक हु ला 223 27 2 

3 अन्य कृषक 248 2 02 
ब गैर कृषक वर्ग 

|] कारीगर 207 43 ५ 

2 मिश्रित व अन्य है ४268 (2 के 

व्यावसायिक वर्ग 
स मजदूर वर्ग 

| कृषि मजदूर ]82 68 6 

2 गैर कृषि मजदूर [92 58 5 

औसत 202 48 है 
नोट (वर्ष मे 250 दिन को पूर्ण रोजगार (गा ॥790970॥ 0५५५) का दिन मानकर 


बेरोजगारी की दर ज्ञात की गई है) 

सर्वेक्षण के द्वारा यह भी विदित हुआ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रो मे 
कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए है जेसे कि प्रतिदर्श मे 
मजदूर वर्गों में कृषि मजदूर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार पर अधिक 
निर्भर पाये गये कृषि क्षेत्र से हटाये जाने पर दूसरे रोजगार अवसरो की 
कमी के कारण ये बेरोजगार रहते थे, इसके अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रो में 
रोजगार की तलाश करनी पडती थी। चूँकि कृषि क्षेत्रों में अदृश्य 
बेरोजगारी की प्रधानता है। 

अत छिपी हुई बेरोजगारी के विषय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा किये गये 
अध्ययन कार्यो के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार है-- श्री एम एल गुप्ता ने 953 
मे ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई बेरोजगारी के विस्तार पर कार्य किया, उन्होने 
अनुकूलतम आर्थिक जोत का विचार प्रस्तुत किया उनके अनुसार एक 
अनुकूलतम जोत वह होती है जो कृषि करने वाले परिवार के सदस्यो के 
लिए पूर्ण रोजगार जुटा सके।* 





रन (99, ५ [. शिततला ए ाएय[।0शशला। ॥ ॥04, ।93- ) 


इसी सन्दर्भ में श्री आहूजा ने 970--7। के एक अध्ययन में यह 
अनुमान लगाया कि राजस्थान मे कृषि क्षेत्रो मे रवि फसलो के मासम के 
समय 362 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।* श्री भारद्वाज और दवे ने 
अभिको की माग और पूर्ति के आधार पर अनुमान लगाया कि 52 प्रतिशत 
आअतिरिक्‍त मजदूर थ। ओर माथुर ने ।955 मे आकडो के विश्लेषण द्वारा 
अनुमान लगाया कि यूपी (उत्तर प्रदेश) में 88 प्रतिशत, पजाब मे +5 


प्रतिशत और पश्चिम बगाल में 3)] प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थ। 


पुआरवलि जिले के एक साबिलपुर गाँव में अध्ययन के पश्चात श्री 


मेहर ने भारतीय कृषि में 7] प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति को आकलित 
किया |" 


मि. साधवी ने 956-57 में मेसूर जिले के दो गॉव के अध्ययन के 
पश्चात यह ज्ञात किया कि कृषि मे 4720 प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति 
<) | 


श्री रूद्रा ने अतिरिक्त श्रम का कुछ निम्न अनुमान लगाया-हुगली 
जिले के ]+8 खेतों के आकडो का विश्लेषण करने पर उन्होने पाया कि 
फक्षि उत्पादन को प्रभावित किये बिना 27 प्रतिशत पुरूप श्रम शक्ति को 


5 


हट ता रा यंला 6.] 
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पार्था सारथी और रामाराव के अनुसार ]97]--72 के अन्तर्गत 
पश्चिमी गोदावरी जिले (आन्ध्रप्रदेश) मे कृषि मे 206 प्रतिशत बेरोजगारी 
शी |0 


४७5७ के 32वे दौर मे 977-78 के वर्षो मे आकडो के एकत्रीकरण 
के अनुसार मि सुब्राहमनियम ने बेरोजमारी की दर को आन्ध्र प्रदेश मे 
पश्चिमी गोदावरी जिले के कृषि श्रमिको के लिए 6 49 प्रतिशत अनुमानित 
किया (पुरूषों के लिए ]4 04 प्रतिशत और स्त्रियों के लिए 2] 8 प्रतिशत 
खतिहर श्रमिकों के लिए 249 प्रतिशत और अन्य दूसरों के लिए 4 42 
प्रतिशत)! 


उपरोक्त निष्कर्षो से प्राप्त परिणामो के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि क॒षि से अतिरेक श्रम शक्ति को हटाने के लिए गैर कृषि क्षेत्रों 
मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि की जानी चाहिए | 
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रोजगार कार्यक्रमो के 
अन्तर्गत रोजगार ओर 
आय का स॒जनत 


9.0. 


9.] 


2 ऑर 


अध्याय 9 
रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय 
का सजन 


रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित परिवारों द्वारा प्राप्त 
रोज़गार 


रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा 
विभिन्‍न मौसमो मे प्राप्त रोजगार 


चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय 


अध्याय 9 


रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन 





9.॥] रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित परिवारों 
द्वारा प्राप्त रोजगार 

प्रस्तुत अध्याय में रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकर 
परिवारो के द्वारा प्राप्त रोजगार सृजन का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण 
से यह ज्ञात हुआ कि चयनित 87 परिवारों मे कूल सदस्यो की सख्या 574 
थी जिनमे कुल 266 कर्मकर पाये गये। रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
आलोच्य वर्ष मे चयनित कर्मकर परिवारों को कुल 2,52] मानव दिवस का 
रोजगार प्राप्त हुआ अर्थात्‌ प्रति कर्मकर को 9 दिवस का रोजगार प्राप्त 
हुआ | तालिका 9] के आकडे यह प्रदर्शित करते है कि चयनित 266 
कर्मकरो मे 204 पुरूषों (]] दिन प्रति कर्मकर), 49 महिलाएँ (] दिन प्रति 
कर्मकर) और 3 बच्चो ([। दिन प्रति कर्मकर) ने रोजगार प्राप्त किया | 
इससे एक तथ्य यह स्पष्ट हुआ कि महिला कर्मकरो को पुरूष कर्मकर की 
तुलना मे बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध हुआ | इसका मुख्य कारण यह था 
कि सामाजिक रीति रिवाजो के कारण महिलाएँ कार्य स्थल पर जाने मे 
सकोच करती थी, इसके अतिरिक्त कार्यस्थलो के दूर होने के कारण 
महिलाएँ पहुँचने मे असमर्थ थी। इन कार्यक्रमों द्वारा कुल रोजगार सृजन 
का हिस्सा पुरूष, महिला और बाल कर्मकरो में परस्पर क्रमश 92 प्रतिशत, 
2 प्रतिशत और 6 प्रतिशत था जो यह सूचित करता है कि महिला और 
बाल कर्मकरो की तुलना मे पुरूष कर्मकर को कार्यक्रम के द्वारा अधिक 
रोजगार प्राप्त हुआ । 

अग्रलिखित तालिका 92 मे प्रदर्शित आकडो के विश्लेषण से यह 
स्पष्ट होता है कि विभिन्‍न व्यावसायिक कार्य से जुडे हुए 204 पुरूष 
कर्मकरो मे कृषि श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, कारीगर और सीमान्त किसान 
रोजगार योजनाओ के मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता थे | रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा 
रोजगार मे उनका हिस्सा कुल 238 मानव दिवस का था अर्थात्‌ कुल 
रोजगार के 252]। दिन का 92 प्रतिशत। जिनमे गैर कृषि श्रमिक और 


कारीगरो के प्रति कर्मकर 4 दिन का अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुडे हुए 
परिवारों की अपेक्षा अधिक रोजगार प्राप्त किया। जबकि औसत कृषि 
श्रमिक के प्रति कर्मकर को केवल ]] दिन और सीमानन्‍्त कषको के प्रति 
कर्मकर 9 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त हुआ। जैसा कि यह स्पष्ट किया 
जा चुका है कि कृषि अमिको की तुलना मे गैर कृषि श्रमिक इन कार्यक्रमों 
के द्वारा अधिक रोजगार पाते थे, ऐसा इसलिए था क्योकि इन योजनाओं 
के अन्तर्गत गैर कृषि काम अधिकतर पूरे साल उपलब्ध रहता था| कृषि 
अमिक इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यो में 
मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करते थे, जबकि गैर कृषि श्रमिको और कारीगरो 
के विषय में ऐसी स्थिति नही थी। वे रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि 
कार्यो के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो गैर कषि कार्य) को करते थे और 
सम्भवत इन्ही तथ्यों के कारण गैर कृषि मजदूरो ने कृषि अश्रमिको की अपेक्षा 
इन कार्यक्रमों के द्वारा अधिक रोजगार प्राप्त किया | लघु कृषक (] से 2 
हेक्टेयर भूमि को रखने वाले) इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक दिन का 
रोजगार प्राप्त नही हुआ जैसे कि वर्ष मे प्रति कर्मकर 2 दिन के लिए 
रोजगार प्राप्त करते थे। आकडो के अध्ययन के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ 
कि, अन्य कृषको से सम्बन्धित परिवार इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत वर्ष मे 2 
दिन का रोजगार प्राप्त किया क्योकि अपने भूमि जोतो मे कार्य के अवसरो 
की अधिकता के कारण तथा कम मजदूरी दर पर वे इन कार्यक्रमो मे 
रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते थे। इसके 
अतिरिक्त मिश्रित व अन्य व्यावसायिक धन्‍न्धो से जुडे हुए प्रति कर्मकरो को 
भी इन कार्यक्रमो के द्वारा कम दिन का ही रोजगार प्राप्त हुआ | 


तालिका 9.7 


चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार दिवस 


श्रेणी कर्मकरो की सख्या कल रोजगार दिवस प्रति कर्मकर दिवस 
पुरूष 204 238 ] 
स्त्री 49 36 | 
बच्चे [3 [47 |] 
कुल 266 252] 9 


स्रोत सर्वेक्षण 
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9.2 रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकर 
परिवारों द्वारा विभिन्‍न मौसमों में प्राप्त रोजगार 


सर्वेक्षण से प्राप्त तालिका 93 के आकडो के अध्ययन से यह ज्ञात 
होता है कि सन्दर्भ वर्ष मे प्रत्येक माह मे सृजित कृषि मौसमो के दिनो को 
मिलाकर कुल 53,679 मानव दिवस के रोजगार सृजन के अन्तर्गत (266) 
कर्मकरो ने 252] दिन का रोजगार, रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया | 
इस प्रकार कुल 53,679 मानव दिवस रोजगार के अन्तर्गत 2458 दिन 
मजदूरी रोजगार सृजित हुआ। आकडो को विश्लेषण की दृष्टि से प्रत्येक 
माह मे प्राप्त किये गये विभिन्‍न कृषि मौसमो के अनुसार व्यस्त समय से 
लेकर मद समय तक के दिनो मे विभाजित किया गया इससे यह ज्ञात हुआ 
कि कुल रोजगार दिन मे जुलाई-सितम्बर और अप्रैल--जून माह के व्यस्त 
मौसम की तुलना मे जनवरी-मार्च के माह मे कम दिन रोजगार के लिए 
उपलब्ध हुआ। जुलाई-सितम्बर माह मे कुल 6,646 दिन के मजदूरी 
रोजगार के विरूद्ध जनवरी-मार्च के मन्द समय मे 5,65 दिन और 
रोजगार कार्यक्रम द्वारा 89] दिन रोजगार उपलब्ध हुआ। 


इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि औसत कर्मकरो 
द्वारा रोजगार कार्यक्रम के दिन कुल रोजगार के दिन का 47 प्रतिशत और 
मजदूरी रोजगार का 04 प्रतिशत प्राप्त किया गया। सरकारी वार्तालापो 
व पूछताछ के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि, गैर कृषि से 
सम्बन्धित ग्रामीण कार्य जैसे कि लिक रोडो, नालो, सिचाई के लिए नहरो 
तथा भवन इत्यादि के निर्माण कार्य एक बार प्रारम्भ हो जाने पर उन्हे 
लगातार समयो मे पूरा करने का प्रयास किय्या गया, क्योकि कर्मचारियो व 
ऑफिसरो का यह विचार था कि यदि भूमि से सम्बन्धित इस प्रकार के 
कार्यो को अधूरा छोड दिया जाएगा, तो बरसात के मौसम मे निर्माण कार्य 
मे कठिनाई हो सकती है। अत इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 
रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण गरीब मजदूरों को मद मौसम में कृषि से 
सम्बन्धित रोजगार दिलाने की अपेक्षा गैर कृषि कार्य ही जैसे ग्रामीण 
परिसम्पत्तियो का निर्माण इत्यादि कराते थे। क्योकि रोजगार कार्यक्रमो के 
ऑफिसर व कर्मचारी सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने 
लक्ष्य की पूर्ति मे अधिक रूचि रखते थे। 


सक्षेप मे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य आवश्यकता के आधार 
पर नहीं अपितु लक्ष्य को पूरा करने के लिए किये गये | 


आकडो के विश्लेषण से यह सूचित होता है कि विभिन्‍न कृषि मोसमों 
में व्यावसायिक वर्गों के अन्तर्गत चयनित औसत (266) कर्मकर रोजगार 
कार्यक्रमों के द्वारा 9 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त करते थे। जबकि 
कमंकरो के द्वारा औसत 9| दिन वार्षिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ था | 

यह भी देखा गया कि चयनित औसत कर्मकरो मे सम्मिलित एक 
कृषि अमभिक जुलाई-सितम्बर और अक्टूबर-दिसम्बर के माह मे 2 से 3 
दिन और जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून के माह मे क्रमश 5 और | दिन 
कार्यक्रमो के द्वारा रोजगार प्राप्त करते थे अर्थात्‌ इन परिवारों के कर्मकरो 
द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्‍न कृषि मौसमों मे कुल ] दिन 
का वाषिक रोजगार आकलन किया गया। इसकं विरूद्ध मे एक गैर कृषि 
श्रमिक और कारीगर परिवारों ने विभिन्‍न कषि मौसमों मे औसत + दिन 
का वार्षिक रोजगार, रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा प्राप्त किया। आकडो के 
विश्लेषण के उपरान्त एक तथ्य यह निकलता है कि एक कृषि अमिक 
कर्मकरो की तुलना में गैर कृषि कर्मकर को रोजगार कार्यक्रमों से अधिक 
दिन का रोजगार प्राप्त हुआ दूसरा मुख्य तथ्य यह भी था कि रोजगार 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में गैर कृषि से सम्बन्धित 
कार्यो की ही प्रधानता थी। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्‍न कृषि 
मौसमो मे एक सीमान्त कृषक को कुल 57 दिन के वार्षिक मजदूरी 
रोजगार प्राप्त हुआ और रोजगार कार्यक्रमों से प्रत्येक महीने के कल 9 दिन 
वार्षिक रोजगार प्राप्त किया। एक लघु कृषक परिवार को 7 दिन के 
वार्षिक मजदूरी रोजगार और प्रत्येक माह मे औसत 2 दिन इन कार्यक्रमो 
से वार्षिक रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार तालिका यह भी स्पष्ट करती है 
कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित औसत कर्मकर परिवार जुलाई-सितम्बर और 
अप्रैल-जून के प्रत्येक महीने में औसत 2 दिन इन कार्यक्रमों से रोजगार 
प्राप्त करते थे और जनवरी-मार्च के मद मौसम में तीन दिन रोजगार प्राप्त 
किया | इस प्रकार बेरोजगार परिस्थितियो मे रहने वाले ग्रामीण गरीबो के 
लिए रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य उपलब्ध रहता था, परन्तु स्थानीय 
ठेकेदारों की उपस्थिति के कारण इन कार्यों से ग्रामीण बेरोजगार गरीब 


परिवार लाभ नही उठा पाते थे क्योकि अधिकतर कार्य उन्ही ठेकेदारों के 
नियमित कराये जाते थे। इन्ही कारणो से ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार योजनाएँ 
ग्रामीण गरीबो को स्थानीय ठेकेदारों के शोषण से मुक्त नही करा सकी थी | 
अल हमारी ये परिकल्पना कि “रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित 
की गई” उपयुक्त नही रही, क्योकि स्थानीय ठेकेदारो की उपस्थिति से 
इनके कार्य सचालन मे बाधाएँ उत्पन्न हुई है। 

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नमूने के 
एक आदर्श कर्मकर को प्रति माह केवल 075 दिन का ही रोजगार प्राप्त 
हुआ | इससे गरीब ग्रामीण मजदूरो के रोजगार मे कोई उल्लेखनीय वृद्धि 
नही हुई जिससे ग्रामीण गरीबो की बेरोजगारी पर नियत्रण किया जा 
सकता। अत ये परिकल्पना कि “रोजगार परक योजनाओ से ग्रामीण 
बेरोजगारी नियत्रित” हुई है उपयुक्त सिद्ध नही होती है। दूसरी यह 
परिकल्पना कि रोजगार परक कार्यक्रमों से ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक 
स्थिति में सुधार हुआ है विशेष रूप से सार्थक नही है क्योकि इन कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत रोजगार से प्राप्त आय के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति मे कोई 
विशेष सुधार सम्भव नही हुआ | 
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रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकारो द्वारा विभिन्‍न मौसमो मे प्राप्त रोजगार 


रोजगार कार्यक्रमो के दिवस से प्रतिशत 


माह कुल रोजगार मजदूरी रोजगार कुल रोजगार मजदूरी रोजगार 
दिवस रोजगार कार्यक्रम से % से % 

जुलाई-सितबर. [4822 बह 400... श्र. इन्‍86 

(खरीफ बुवाई) (26). (2) 

अक्टूबर-दिसम्बर 3,030. 5॥72. 723 55 |.275 

(खरीफ+कटाई+रबी (22). (3) 

बुवाई) 

जनवरी-मार्च [!,280 5,65 89] 79 7 3 

(निराई-गुडाई) (9) . (3) 

अप्रैल-जून [4,547. 6,375 507 8 80 

(रबी कटाई) (24). (2) 

योग 53,679 24,58 2,52 47 0 4 

(9]) . (9) 





स्रोत्र : सर्वेक्षण 


9.3. चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों 
से प्राप्त आय 


सरकार द्वारा सचालित रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित 
कर्मकर परिवारों को 252] दिन के रोजगार सृजन के द्वारा कुल 22,592 
रुपए की आय उपार्जित हुई जो कि प्रति परिवार 259 रुपए आकलन की 
गई जिसे तालिका 94 मे प्रस्तुत किया गया है। 

आकडो के अध्ययन से यह भी सूचित होता है कि व्यावसायिक वर्गों 
में सम्मिलित अन्य कृषक और मिश्रित व अन्य व्यावसायिक कार्यो से जुडे 
हुए परिवार को आय कम प्राप्त हुई, इसका कारण यह है कि इन परिवारों 
को रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा कम दिन रोजगार उपलब्ध हुआ। सर्वेक्षण 
के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि 27 कृषि श्रमिक के परिवार कुल 7290 रुपए 
की आय रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त करते थे जिसमे प्रत्येक परिवार को 
270 रुपए को आय उपर्जित हुई | इसके विरूद्ध गैर कृषि श्रमिको के 9 
परिवार 7,4]0 रुपए की कुल आय रोजगार से प्राप्त किया जिसे प्रति 
परिवार 390 रुपए आकलित किया गया। इन आकडो के विश्लेषण के 
उपरान्त यह ज्ञात होता है कि कृषि श्रमिक परिवारो की अपेक्षा गैर कृषक 
परिवार को रोजगार के द्वारा अधिक आय प्राप्त हुई इस तथ्य का एक मुख्य 
पहलू यह है कि कृषि अमिक परिवार अधिकाशत कृषि से सम्बन्धित कार्यों 
मे व्यस्त रहते थे। केवल गैर कृषि मौसमो मे ही उन्हे रोजगार की 
आवश्यकता पडती थी | जबकि प्रतिदर्श मे मजदूर वर्ग से गैर कृषि श्रमिक 
परिवारों ने कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि कार्यो मे अभिरूचि रखने के कारण 
रोजगार कार्यक्रमों से अधिक आय प्राप्त किया। क्योकि वे पूरे साल 
रोजगार कार्यक्रमों मे भाग लेते थे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 
रोजगार कार्यक्रमो से कारीगरों की कुल 3,652 रुपये की आय की तुलना 
मे, सीमान्त कृषक को 2,000 रुपये की आय उपार्जित हुई। इन सबके 
विपरीत 240 रुपये की कुल आय लघु कृषक परिवार प्राप्त करते थ जिसमे 
लघु कषको को 40 रुपये, प्रति परिवार आय प्राप्त होती थी। 


अग्रलिखित तालिका 95 में विभिन्‍न व्यावसायिक वर्गों के अन्तर्गत 


चयनित प्रति परिवार कर्मकरो की कुल आय, और इसमे सम्मिलित मजदूरी 
आय का प्रतिशत, रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार आय 
के आकलन के आधार पर किया गया है। इससे यह स्पष्ट सूचित होता है 
कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित एक कृषक वर्ग के परिवार कुल 35] रुपये की 
आय प्राप्त करते थे इसके अन्तर्गत उनकी कुल 2,25] रुपये की मजदूरी 
आय जोडी गयी थी। रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार 
270 रुपये, उनकी कुल आय का लगभग 9 प्रतिशत और मजदूरी आय का 
]2 प्रतिशत आकलित किया गया। सर्वेक्षण के द्वारा एक गैर खेतिहर 
श्रमिक को मजदूरी उपभोग का 0 प्रतिशत और कुल आय का 7 प्रतिशत 
रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार 390 रुपये की आय 
के द्वारा जाना गया। 


इसी प्रकार औसत परिवार मे सम्मिलित एक कारीगर और सीमान्त 
किसानो के रोजगार उपार्जन से क्रमश 332 रुपए (उनकी कुल आय का 
लगभग 7 प्रतिशत) और 200 रुपए (उनकी कुल आय का 4 प्रतिशत) 
आकलित किया गया । लघु कृषक परिवारो द्वारा प्रति परिवार ],448 रुपये 
की मजदूरी आय, को जोडकर कुल 7,530 रुपये की आय प्राप्त की गई | 
रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त प्रति परिवार 40 रुपये, उनकी कुल आय का 
05 प्रतिशत और मजदूरी आय का 3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। 


इस प्रकार कुल मिलाकर तालिका 95 में एकत्र किये गये आकडो 
के विश्लेषण के उपरान्त इस निष्कर्ष का सक्षिप्त वर्णन किया जा सकता 
है कि प्रतिदर्श में औसत प्रति परिवारों की मजदूरी आय (2,046) रुपये को 
जोडकर कूल 5,063 रुपये की आय आकलित की गई जो कि रोजगार 
कार्यक्रमों से प्राप्त 259 रुपये उनकी कुल आय का क्रमश 57 प्रतिशत 
और मजदूरी आय का 26 प्रतिशत है अत इसका अभिप्राय यह है कि इन 
कार्यक्रमो से उपार्जित आय उनकी आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त नही 
थी | क्योकि रोजगार कार्यक्रमों द्वारा चयनित परिवारों को 22,592 रुपये 
की सहायता दिये जाने के बाद भी प्रति परिवार औसत आय 5063 से 
5322 रुपये प्राप्त हुई, जो कि गरीबी रेखा के मानक 6,400 रुपये से काफी 
नीचे रही। 
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रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त चणनित परिवारो की आय 








व्यावसायिक कुल परिवार रोजगार कार्यक्रम प्रति परिवार 

वर्ग से प्राप्त आय आय 

._ वकपकललगी ० ३ लाल न नस कलर तट कदम जनता 

सीमान्त कृषक [0 2,000 200 

लघु कृषक 6 240 40 

अन्य कृषक है 200 [00 

गैर कृषक वर्ग 

! कारीगर |] 3,652 332 

2 मिश्रित व अन्य ]2 ,800 [50 

व्यावसायिक वर्ग 

मजदूर वर्ग 

कृषि मजदूर 7) 7,290 270 

गैर कृषि मजदूर !9 74]0 390 

योग 87 22,592 259 
स्रोत सर्वेक्षण 
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कुल आय मे मजदूरी रोजगार एव रोजगार कार्यक्रमो से 
प्राप्त आय के प्रतिशत आकडे 





व्यावसायिक कुल मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों कुल मजदूरी 
वर्ग आय आय से प्राप्त आय आय से आय से 
(प्रति परिवार) (प्रति परिवार) (प्रति परिवार) (प्रति परिवार) (प्रति परिवार) 

५७ ५८ 

कृषक वर्ग 

सीमान्त कृषक 5,250 0) 200 38 ]73 

लघु कृषक 7,530 |.448 40 05 28 

अन्य कृषक [2,460 ८ 00 08 - 

गैर कृषक वर्ग 

कारीगर 4,870 ॥0 332 68 23 5 

मिश्रित व अन्य 6,390 5]7 [50 23 29 0 

व्यावसायिक वर्ग 

मजदूर वर्ग 

कृषि मजदूर... 3,5] 2,25] 270 86 [2 0 

गैर कृषि मजदूर 5,398 3,96| 390 72 98 

औसत 5,063 2,046 259 ४8 आर 


स्रोत सर्वेक्षण 


उपयुक्त विश्लेषण से मुख्य निष्कर्ष यह है कि रोजगार कार्यक्रमों ने 
ग्रामीण परिवारों को इतना लाभान्वित नही किया जिससे गरीबी रेखा के 
नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारो की आर्थिक स्थिति अपेक्षा के 
अनुरूप सुधर सके | 

स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय 4,40,484 रुपए मे 
रोजगार कार्यक्रमों द्वारा उपार्जित कुल 22,592 रुपये की आय जोडने पर 
कुल 4,63,076 रुपए की आय प्राप्त की गई जो कि प्रति परिवार औसत 
5,322 रुपए आकलित की गई यह वर्तमान मानक 6400 रु की गरीबी 
रेखा से काफी नीचे रही है| 

इस तथ्य से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा 
रोजगार सचालन का कार्यक्रम रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीब परिवारों 
की आय को बढाने मे कोई विशेष सफल नही रहा है। 


निष्कर्ष एव सुझाव 


अध्याय 40 


0.0. निष्कर्ष एवं सुझाव 


]0 ! निष्कर्ष 
]0 2 रोजगार कार्यक्रमो की समस्याए 
0 3 रोजगार कार्यक्रमो को सुचारू रूप से सचालित करने के सुझाव 


0)4 रोजगार कार्यक्रमों के विषय मे ग्रामीणो एव कर्मचारियो के विचार 


0.] 


अध्याय 0 


निष्कर्ष एवं सुझाव 


निष्कर्ष 


प्रस्तुत शोध के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए - 


| 


[> 


87 परिवारों के प्रतिदर्श मे कृषको के 8 और गैर--कृषक के 23 एव 
मजदूर वर्ग के 46 परिवार सम्मिलित पाये गये 

प्रतिदर्श मे कृषक परिवारों मे तीन श्रेणियो के परिवार सम्मिलित थे | 
सीमान्त कृषक (0) लघु कृषक (6) अन्य कृषक (2) गैर-क्षक 
वर्ग मे कारीगर व मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार 
पाये गये जबकि मजदूर वर्ग मे कृषि मजदूर और गैर कृषि 
मजदूर थ। प्रतिदर्श मे सम्मिलित परिवारों मे सदस्यो की सख्या 
574 थी जिनमे 266 अर्थात्‌ 463 प्रतिशत कार्यशील सदस्य थे | 
चयनित परिवारों की भूमि जोतो का औसत आकार 040 
हेक्टेयर आका गया है। 

इन परिवारों की कुल रुपये 4,77,663 की सम्पत्ति थी जो प्रति 
परिवार औसत सम्पत्ति थी 5,490 रुपये आकलित की गयी 
रोजगार के द्वारा कुल रुपये 4,40,484 मात्र की आय स्वरोजगार 
और मजदूरी रोजगार से प्राप्त की गई जो प्रति परिवार रुपये 
5,063 वार्षिक आय के रूप मे थी। चयनित कर्मकर परिवारो 
की आय में विभिन्‍नताओ के कारण ही लघु कृषक और अन्य 
कषक परिवारों को छोडकर शेष परिवार गरीब व कमजोर 
आर्थिक स्थिति के थे | 

चयनित परिवारों मे सम्मिलित 266 कर्मकरो मे 204 पुरूष, 49 
महिलाएँ और 3 बाल कर्मकर पाये गये। चयनित कर्मकर 
परिवारों ने आलोच्य वर्ष मे 53,679 दिन का कुल रोजगार प्राप्त 
किया अर्थात्‌ औसत श्रमिक को 202 दिन का वार्षिक रोजगार 


6 


उपलब्ध हुआ जो कि ]7 दिन प्रतिमाह आकलित किया गया | 
औसत श्रमिक (266) के 202 दिन के वार्षिक रोजगार में ] 
दिन का स्वरोजगार और 9] दिन का मजदूरी रोजगार सम्मिलित 
था | औसत कर्मकरो को कृषि मौसम के मन्‍्द मौसम में 42 दिन 
अर्थात्‌ 4 दिन प्रतिमाह और व्यस्त मौसम मे 55 दिन अर्थात्‌ 
]8 दिन प्रतिमाह का रोजगार प्राप्त हुआ | 

इस प्रकार औसत कर्मकर को मन्द मौसम मे वार्षिक कुल 42 
दिन मे 9 दिन (6 दिन प्रतिमाह) कृषि क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार 
और 23 दिन स्वरोजगार प्राप्त हुआ। जबकि व्यस्त मोसम मे 
वार्षिक कुल 55 दिन मे 24 दिन (8 दिन प्रतिमाह) स्वरोजगार 
प्राप्त किया | इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि मौसमों का गैर 
कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार पर विशेष 
प्रभाव पडा | 

जहॉ तक बेरोजगारी का प्रश्न है 250 दिन के पूर्ण रोजगार के 
स्तर के विरूद्ध चयनित परिवारों के औसत कर्मकर एक साल 
मे 48 दिन अर्थात्‌ एक महीने मे 4 दिन बेरोजगार रहते थ। 
रोजगार कार्यक्रमो द्वारा चयनित कर्मकर परिवारों को आलोच्य 
वर्ष मे कुल 2.52] मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ जो कि 
प्रति कर्मकर 9 दिवस का रोजगार आकलित किया गया। 204 
पुरूषो को 238 मानव दिवस (] दिन प्रतिकर्मकर) 49 
महिलाएँ 56 दिन (। दिन प्रति कर्मकर) और 3 बच्चों को ]47 
दिन (]] दिन प्रतिकर्मकर) रोजगार प्राप्त हुआ। इस श्रद्धार 
पुरूष कर्मकरो ने कुल रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त रोजगार का 
92 प्रतिशत प्राप्त किया और महिला एव बाल कर्मकरो को 
क्रमश 2,6 प्रतिशत ही रोजगार प्राप्त हुआ। 252] मानव 
दिवस के रोजगार सुजन के द्वारा कुल 22,592 उप5 की आय 
उपार्जित की गई जो कि प्रति परिवार 259 रुपए थी। 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अतिरिक्त आय को 
सम्मिलित करने पर गरीबी रेखा' के नीचे रहने वाले एक औसत 
परिवार की आमदनी मे कोई विशेष सुधार सम्भव नहीं हुआ | 


आकडो के विश्लेषण से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला कि 
कृषि मजदूर बुवाई और कटाई के समय रोजगार कार्यक्रमो मे 
भाग नही लेते थे क्योकि इन अवसरो पर उन्हे कृषि कार्यों मे ही 
पर्याप्त रोजगार मिल जाता था जबकि गैर कृषि मजदूर और 
कारीगर इन मौसमो मे भी रोजगार कार्यक्रमों मे कार्य करने के 
लिए उपलब्ध रहते थे | 

सर्वेक्षण से यह भी विदित हुआ कि कृषि मजदूर रोजगार 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यों मे ही 
अभिरूचि रखते पाये गये जबकि गैर कृषि मजदूर और कारीगरो 
के विषय में ऐसी स्थिति नहीं थी वे रोजगार कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत कृषि कार्यो के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो को भी 
करते थे। सम्भवत इसी कारण से गैर कृषि मजदूरों ने कृषि 
मजदूरों की अपेक्षा इन कार्यक्रमो से अधिक रोजगार प्राप्त किया 
जबकि अन्य धन्धो से जुडे हुए कर्मकरो ने इन कार्यक्रमो से कम 
दिन का रोजगार प्राप्त किया क्योकि वे अपने मुख्य व्यवसाय 
जैसे व्यापार इत्यादि से अधिक आय प्राप्त करते थे | 

आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्‍न कृषि 
मौसमो मे रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि मजदूर परिवारों 
ने कूल ] दिन प्रति कर्मकर का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया 
जबकि गैर कृषि मजदूर परिवारों का कुल 4 दिनो का वार्षिक 
रोजगार उपलब्ध हुआ जो कि कृषक मजदूरो की अपेक्षा अधिक 
थ्या | 

सर्वेक्षण से एक और उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत हुआ कि पुरूष 
कर्मकरो की तुलना मे स्त्री कर्मकरो को बहुत ही कम रोजगार 
उपलब्ध हुआ | स्त्री कर्मकर सामाजिक परिस्थितियो तथा कार्यस्थल 
की दूरी के कारण रोजगार कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ प्राप्त 
नही कर सकी | 

रोजगार कार्यक्रमों के मूल्याकन से यह भी विदित हुआ कि इन 
कार्यक्रमों के लक्ष्यो की पूर्ण प्राप्ति नहीं की जा सकी | समय--समय 
पर इनके सचालन मे आने वाली अनेक समस्याओ से रोजगार 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे बाधा उपस्थित होती रही जिनसे 
लक्ष्य प्राप्ति न हो सकी | कुछ प्रमुख समस्याए जैसे कार्यक्रमों मे 


ठेकेदारों की उपस्थिति कर्मचारियो मे सहयोग एव समन्वय की 
कमी, जनसहभागिता का अभाव, कार्यक्रमों मे समायोजन का 
अभाव, कार्य की रूप रेखा एव उनके कार्यान्वयन मे कमी, कार्यक्रमो 
मे प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियो का अभाव, धन के आबटन मे 
उत्पन्न अनियमितताए इत्यादि उल्लेखनीय बाघधाएँ थी | 

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
परिकल्पना कि रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित की 
गई पुष्ट नही हुई क्योकि स्थानीय ठेकेदारों की उपस्थिति से 
इनके कार्य सचालन मे बाधाएँ उपस्थित हुई थी। 

अन्य अवाछित समस्याओ ने भी कार्यक्रमो को विधिवत सम्पन्न 
नही होने दिया | 

यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य 
आवश्यकता के आधार पर नही अपितु लक्ष्य को पूरा करने के 
लिए किए गये | मन्द मौसम मे रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा गरीब 
मजदूरों से कृषि से सम्बन्धित रोजगार दिलाने की अपेक्षा गैर 
कृषि कार्य कराये गये | 

एक औसत कर्मकर को प्रतिमाह 075 दिन का रोजगार प्राप्त 
हुआ इससे गरीब ग्रामीण मजदूरो के रोजगार मे कोई उल्लेखनीय 
वृद्धि नही हुई | यह परिकल्पना भी कि रोजगार-परक योजनाओ 
से ग्रामीण बेरोजगारी नियत्रित हुई है पुष्ट नही हुई | 

यह परिकल्पना कि रोजगार-परक कार्यक्रमो से ग्रामीण मजदूरो 
की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है सिद्ध नही हुई क्योकि इन 
कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार से प्राप्त आय के द्वारा इनकी 
आर्थिक स्थिति मे कोई विशेष सुधार सम्भव नहीं हुआ | 
स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय में रोजगार 
कार्यक्रमों द्वारा उपार्जित आय जोडने पर कुल 4,63,076 रुपए 
की आय प्राप्त की गयी जो कि प्रति परिवार औसत 5,322 
रुपए आकलित की गई यह वर्तमान मानक 6400 रुपए की 
गरीबी रेखा से काफी नीचे रही है इस तथ्य से एक निष्कर्ष 
यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा रोजगार सचालन का 
कार्यक्रम रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीब परिवारों की आय 
को बढाने मे कोई विशेष सफल नही रहा है। 


0.2 रोजगार कार्यक्रमों की समस्‍यायें 


हमारे देश की भारतीय अर्थव्यस्था मुख्यत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 
यहा की लगभग 743 प्रतिशत जनसख्या गावो मे निवास करती है इस 
प्रकार प्रत्येक चार भारतीय में से तीन भारतीय गावो में रहते है देश की 
राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 34 प्रतिशत है, तथा देश के 
निर्यात मूल्य का लगभग 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से 
ही आता है अत यह निर्विवाद है कि भारत के आर्थिक विकास का मुख्य 
आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है | 

विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के 
लिए कृषि, सिचाई, पशुपालन, परिवहन एव सचार स्वास्थ्य सहकारिता, 
ग्रामीण उद्योग आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया। 

इसके अतिरिक्त कृषि का मौसमी स्वरूप तथा लघु एव कुटीर उद्योग 
की दयनीय स्थिति, और गरीब परिवार की भूमिहीन महिलाओ, इत्यादि को 
व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने एव अर्थव्यवस्था के समग्र विकास 
हेलु विभिन्‍न रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। जिससे ग्रामीणों की 
रोजगार की व्यवस्था एव गरीबीं को दूर किया जा सके | 

जैसा कि आधुनिक भारत के निर्माता प जवाहर लाल नेहरू जी ने 
कहा है - 

' ग्रामीण भारत की बेरोजगार एवं अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की 
परेशानियो को कम करना सबसे बडा राष्ट्रीय प्रयास है ।' 

विभिन्‍न कार्यक्रमों के मूल्याकन से यह विदित हुआ कि इनका लाभ 
लगभग कुछ ग्रामीण गरीबो तक पहुंच रहा है लक्ष्य प्राप्ति में भी कुछ सीमा 
तक सफलता प्राप्त हुई, परन्तु आय बढाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धिया 
लगभग आधी ही रही है। समय-समय पर इनक सचालन कार्य मे आने 
वाली समस्याओ से रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधा उपस्थित 
होती रही जिससे लक्ष्य प्राप्त न हो सकी | रोजगार कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख 
समस्याए इस प्रकार प्रस्तुत है - 
77 हद मरणण झिह ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार योजनाए” कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 

989, पृष्ठ स 35 


३५ कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय की कमी अथवा 
जनसहभागिता का अभाव : 

रोजगार कार्यक्रमो का लाभ उन लोगो को प्राप्त नही हो सका है, 
जिनके लिए ये योजनाए शुरू की गई थी। इसका प्रमुख कारण 
जनसाधारण की इन योजनाओ के प्रति अज्ञानता, तथा कार्यक्रम सम्बन्धी 
डन योजनाओ की जटिल प्रक्रियाए है, इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमो के 
प्रति, कर्मचारियों मे सहयोग एव समन्वय का अभाव भी पाया जाता है 
जिसके फलस्वरूप वे अपने व्यक्तियों को कार्यक्रमो का लाभ दिलाने मे 
सफल हो जाते है, तथा जरूरतमद वचित रह जाते है। 
2. कार्यक्रमों में समायोजन का अभाव 

सरकार द्वारा सचालित केन्द्रीय स्तर पर बनाये गये कार्यक्रम, सम्पूर्ण 
देश मे समान रूप से लागू कर दिए जाते है जबकि इन कार्यक्रमो मे 
क्षेत्र-विशेष के अनुसार आवश्यक समायोजन का अभाव है। उदाहरण 
स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रो की भौगोलिक एव सामाजिक परिस्थितिया मैदानी क्षेत्रों 
से पूर्णत भिन्‍न है केवल इतना ही नही अपितु ग्रामीण क्षेत्रों मे भी लागू किये 
जानेवाले इन कार्यक्रमो का समायोजन वहा की भौगोलिक और सामाजिक 
परिस्थितियो के अनुकूल नही है। अत कार्यक्रम की इन समस्याओ से लोगो 
को पर्याप्त लाभ प्राप्त नही हो सका है। 
3. कार्य की रूपरेखा एवं उनके कार्यान्वयन में कमी 

जिला ग्रामीण विकास एजेसियो तथा जिला परिषदो द्वारा नई योजना 
मे नए कार्यो को शुरू कर दिया जाता है तथा अधूरे कामो को पूरा करने की 
ओर विशेष ध्यान नही दिया जाता, और न ही नई योजना में नए कार्यों को 
शुरू करने से पहले उनके प्राथमिक सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था की जाती 
है | जिससे कार्यो को उचित ढग से सचालित करने मे कठिनाईया आती हैं। 
4. कार्यक्रमों में ठेकेदारों की उपस्थिति 

रोजगार कार्यक्रमो की प्रमुख समस्या ठेकेदारों की उपस्थिति है। इन 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले अधिकाश कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये 
जाते है| ठेकेदारों की इस उपस्थिति से इन कार्यक्रमों के कार्यों का लाभ 


उन बेरोजगार गरीब परिवारों को प्राप्त नही हो पाता जो कि वास्तव मे इन 
कार्यो के अधिकारी है | 


5. कार्यक्रम में प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव 

योजनाओं में सम्मिलित प्रशिक्षित एव कुशल कर्मचारियो के अभाव के 
कारण समय समय पर कार्यक्रमों के सफल कार्य सचालन मे कठिनाईया 
उपस्थितत होती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम चुनने, और उस 
पर अमल करने की योजना, बनाने का पूरा अधिकार निश्फल हो जाता है, 
और इस प्रकार कार्य का सचालन नियमत नही हो पाता है | 


6. धन के आबंटन में अनियमितता 


कार्यक्रम हेतु, धन के आबटन तथा वास्तविक प्राप्ति की अवधि में 
पर्याप्त अन्तर होता है| इसका प्रमुख कारण सरकारी अधिकारियो द्वारा धन 
का व्यर्थ कार्यो मे खर्च होना, तथा निर्धारित धनराशि से कम धन वितरित 
करना, इत्यादि समस्‍्याए पायी जाती है। जिसके फलस्वरूप विभिन्‍न जिलो में 
कार्यरत कार्यक्रमो के सचालन कार्य मे धनराशि विलम्ब से प्राप्त (वितरित) 
होती है| जिससे रोजगार और परिसम्पत्तियो को उद्देश्यों के अनुरूप ठीक ढग 
से पाश्ति करने मे विलम्ब होता है। अत धन के आबटन मे अनियमितता 
रोजगार कार्यक्रमो की समस्याओ से जुडी है। 
7. कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति में रूचि 


अधिकारी वर्ग द्वारा इन कार्यक्रमों के केवल लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष 
बल दिया जाता है प्राय वास्तविक लाभार्थी को खोजने मे उनकी रूचि कम 
होती है। उदाहरण के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम में लाभार्थी को प्रशिक्षण हेतु 
भेजने से पूर्व उनकी रूचि आदि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता 
परिणामस्वरूप प्रशिक्षण के बाद भी लाभार्थी उस व्यवसाय को नहीं अपनाता | 
वस्तुस्थिति यह है कि लक्ष्य प्राप्ति ही अधिकारी की कुशलता एव कार्यक्षमता 


का मापदण्ड बन गई है। 
8. प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय का अभाव : 


हमारे देश मे ग्रामीण प्रशासन बहुस्तरीय है एक ओर जिलाधिकारी, 
एस डी एम , तहसीलदार, चिकित्सक, शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, ग्रामीण 


कार्यकर्ता आदि योजना के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते है तथा दूसरी ओर 
पच्यायती राज के प्रतिनिधि -- सरपच, पच प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला प्रमुख 
आदि होते है। वे जिला प्रशासन मे अधिकाशत शहरी क्षेत्रो से आते है जो 
ग्रामीण परिवेश से पूर्णत परिचित नही होते। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन मे 
खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख अधिकारी होता है जिसे एक ओर पचायती 
राज के प्रतिनिधियो को सन्तुष्ट करना होता है तथा दूसरी ओर वह जिला 
प्रशासन के प्रति उत्तरदायी भी होता है। इस प्रकार अधिकारों की सीमितता 
के कारण वह न तो अपने कर्मियो पर पर्याप्त नियत्रण रख पाते है और न ही 
साधनों, आवश्यकताओ और प्राथमिकताओ मे समन्वय स्थापित कर पाते है । 


9. रथानीय संस्थाओं की गैर मौजूदगी : 


जिला ग्रामोण विकास एजेसिया अपने विभिन्‍न कार्यरत विभागो के 
माध्यम से भी स्थानीय सस्थाओ की गैर उपस्थिति के कारण कार्यक्रमों के 
कार्य निरीक्षण मे समन्वय स्थापित करने मे असफल रही है क्योकि स्थानीय 
सस्थाओ की उपस्थिति से कार्यो को सुनिश्चित ढग से सचालित किया जा 
सकता है। स्थानीय सस्थाए समय-समय पर परियोजना के कार्यों पर भी 
दृष्टि रख सकते है | 
0. सरकारी सेवकों की मानसिकता : 

रोजगार कार्यक्रमों मे सलग्न कर्मचारियों की ग्रामीण क्षेत्रों की सस्कृति, 
परम्पराओ और समस्याओं के प्रति कोई अभिरूचि नही होती, अत नियुक्ति 
के साथ ही वे अपने स्थानान्तरण हेतु प्रयत्नशील हो जाते है। जिससे इन 
कार्यक्रमों के सचालन मे कठिनाई आती है। आवासीय तथा शहरी सुख 
सुविधाओ की कमी के कारण ये लोग अपनी नियुक्ति अवधि में भी गावो मे 
रूकना नही चाहते | 

उपरोक्त रोजगार योजनाओ की समस्याओ की विवेचना से यह 
दृष्टिगोचर होता है, कि ये कार्यक्रम अपने इच्छित तरीके से न तो ग्रामीण 
आय को मजबूत कर सकी, और न ही ग्रामीण बेरोजगारी को मिटा सकी | 
अत इन कार्यक्रमों की आशातीत सफलता के लिए इनकी क्रियान्वयन 
प्रक्रिया का पुर्नमूल्याकन की आवश्यकता है, तथा कार्यक्रम की सफलता 


लक्ष्य-प्राप्ति पर आधारित न होकर लाभ परिमाण पर आधारित होनी 


चाहिए। इन समसस्‍्याओ के निराकरण तथा रोजगार योजनाओं को सुचारू 
रूप से सचालित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश व सुझाव है - 


0.3. रोजगार परक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से 
संचालित करने के सुझाव 

. प्राथमिक सर्वेक्षण की तैयारी : 

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को प्रारम्भ 
करने से पहले उनका प्राथमिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है, जिससे 
कर्मचारियों द्वारा कार्य के गुण और दोषो पर विचार करके उसमे सुधार 
किया जा सके इससे कार्यक्रमो के सचालन कार्य मे सुविधाजनक रूप से 
सफलता प्राप्त होती है। 
23) ठेकेदारों पर पाबदी 

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी कोई भी काम ठेकेदारों से नही करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई बिचौलिया या 
मध्यस्थ एजेसी को भी शामिल नही करना चाहिए। जिससे मजदूरों का 
शोषण न हो सके और मजदूरी का पूरा लाभ बेरोजगार श्रमिको को मिले 
इसके अतिरिक्त ठेकेदारों या बिचौलियो को दिए जाने वाले कमीशन से 
लागत न बढ़े | क्योकि इनकी उपस्थिति रोजगार योजनाओ के मुख्य लक्ष्यो 
को निश्फल कर देती है। 

इसका एक उपयुक्त उपाय यह भी हो सकता है कि शिक्षित युवकों 
को अपना एक सगठन बनाने के लिए प्रोत्माहित करना चाहिए अथवा 
स्थानीय कार्यकर्ता को भी सगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता 
है और उन्हे इस प्रकार के कार्यो मे सम्मिलित करना चाहिए। इस श्रकार के 
प्रयत्न से कई प्रकार की समस्याओ जैसे - ठेकेदारों पर पाबदी, योजनाओ 


की तकनीकी समस्याएं, इत्यादि पर सफलता गब्राप्त कर सकते है | 
3. जनसाधारण की सम्पत्ति का रख रखाव : 


योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियो को सम्बन्धित विभागों को सौप देना 
चाहिए | ग्रामीणो की सम्पत्तियों की देख भाल के लिए उचित प्रबन्ध होना 


चाहिए | इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय सस्थाओ को भी शामिल किया 
जा सकता है। 


4. नगद मजदूरी का भुगतान 


रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्न के रूप मे मजदूरी का 
भुगतान किया जाता है, खाद्याननो मे मिलावट होने से मजदूरों को आपत्ति 
होती है। अत सभी मजदूरों को मजदूरी का नगद भुगतान किया जाना 
पाहिए | 

रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से अलग करने का प्रयास 
नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल पर मजदूरो को दी जाने 
वाली सुविधाए जैसे पीने का पानी उपलब्ध कराना, आराम करने के लिए 
शैड, तथा मजदूर महिलाओ के बच्चो के बालगृह के लिए मजदूरी मे से 
कोई कटोती नहीं करनी चाहिए | 
म वित्तीय अनुमोदन की शीघ्रतर स्वीकृति 

वित्तीय ऐजेन्सियो (जैसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार) को 
योजना सम्बन्धी कार्यो के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र वित्त निर्गत करना चाहिए | 
जिससे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो के विभिन्‍न विभागों के माध्यम से 
प्रत्येक जिलो मे धन वितरित किया जा सके, जिससे योजना सम्बन्धी 
प्रस्तावित कार्यों को भी उद्देश्यों के अनुसार पूरा किया जा सकता है। 
6. गैर मौसम में कार्यो का कार्यान्वयन 

रोजगार योजनाओ द्वारा कार्य मुख्य रूप से गैर मौसम मे कराया 
जाना चाहिए, जब कृषि क्षेत्र मे श्रमिकों को कम रोजगार उपलब्ध होता है, 
तभी गरीब ग्रामीण जन रोजगार योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है। 
इसलिए योजना को लागू करने वाली एजेन्सियो को ये निर्देशित किया 
जाना चाहिए कि ग्रामीण कार्य गैर कृषि मौसम के समय मे किये जाने 
चाहिए | 
7. स्त्री अमिकों के लिए कार्य की व्यवस्था 


रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत साधारणत कठिन परिश्रम वाले कार्य 
जैसे नालो की खुदाई, निर्माण सम्बन्धी कार्य, ग्रामीण सडको की मरम्मत 


इत्यादि महिला श्रमिकों के लिए उपयुक्त नही होता इसके अतिरिक्त ये 
सभी कार्य गॉव से कुछ दूर के क्षेत्रों मे भी किये जाते है जहॉ महिला श्रमिक 
कार्य स्थलो के दूर होने के कारण पहुँच पाने मे असमर्थ होती है। अत 
रोजगार योजनाओ को उन सभी कार्यों को अपने कार्यक्रम मे सम्मिलित 
करने की प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमे महिला श्रमिको की भागीदारी को 
सरलता रो सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि पौध गृह का रख रखाव, 
पशुपालन सम्बन्धी कार्य, दरी कालीन की बुनाई, अगरबत्ती बनाना, पापड, 
अचार मुरब्बा बनाना इत्यादि | 


8. प्रशिक्षकों को सुविधाएँ 


योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
उपरान्त बहुत सी समस्याओ का सामना करना पडता है जैसे स्थानीय 
बाजार मे उनके स्वरोजगार हेतु समानो की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के 
कारण इस लक्ष्य को निश्फल कर देती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक 
कच्चे माल के क्रय हेतु वित्तीय कमी भी उन्हे स्वरोजगार के अवसर को 
उपलब्ध कराने मे असर्मथ होती है। अत रोजगार योजनाओं द्वारा प्रत्येक 
प्रशिक्षणार्थी को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सुविधाए प्रदान 
करनी चाहिए। उदाहरणार्थ ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ 
होते ही प्रशिक्षण की अवधि के समय दूलकिट सामग्री उपलब्ध कराने के 
लिए धनराशि स्वरोजगार/सवेतन दोनो श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियो को देनी 
चाहिए। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि आवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था 
व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि मे प्रतिमाह प्रति छात्र 
की दर से धनराशि कोष से उपलब्ध करायी जाए । 
9. कोष के प्रयोग में सावधानी 

रोजगार कार्यक्रमो के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य व्यर्थ कार्यों मे 
व्यय नही करना चाहिए। इससे रोजगार कार्यक्रमों के उपयोगी कार्य 
पद्धतियों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पडता है। अत कोष मे निर्धारित 
धनराशि को उपयोगी कार्यो में व्यय करक धन का सदुपयोग करना चाहिए, 
जिससे रोजगार और ग्रामीण परिसम्पत्तियो को पारित हुए उद्देश्यों के 


अनुसार बनाया जा सके | 


0. 


योजना द्वारा कार्यक्रम को रेखाकित करते समय ग्रामीणो के दृष्टिकोणो 
को आत्म विश्वास मे लेना चाहिए जिससे वे अपने आप को इस कार्यक्रम 
मे सम्मिलित होने का अहसास कर सके और परिसम्पत्तियो की सुरक्षा, एव 
रख रखाव इत्यादि से सम्बन्धित कार्यो में आवश्यक सहयोग दे सके | 
॥. 


कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओ 
का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका चयन 
इस प्रकार से किया जाए जिससे कि पचायत के प्रत्येक गॉव को लाभ मिल 
सके | 
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कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजनाओ के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अर्थ 
सरचना एव विशेषज्ञों की कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाए तभी इन 
कार्यक्रमों के सचालन कार्य मे सफलता प्राप्त हो सकती है | 
43. 

रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
ग्रामीण क्षेत्रो मे पचायते उन सभी प्रधान क्षेत्रो एव ससाधनो पर विशेष दृष्टि 
रखे जिनके निजी क्षेत्र के हाथो मे चले जाने के बाद रोजगार के अवसर 
कम हो जाते है| इसके अतिरिक्त पचायतो की उपलब्धियो एव समस्याओ 
का भी समय-समय पर मूल्याकन किया जाना चाहिए | 
4. 

कार्य का चयन, स्थल का चयन, कार्य का निम्न स्तर, एव मजदूरी 
भुगतान, सम्बन्धी कोई शिकायत होने पर उसके शीघ्र जाँच की व्यवस्था 
हो | दोषी व्यक्ति के विरूद्ध शीघ्र उचित कारवाई भी होनी चाहिए | 
45. 

रोजगार कार्यक्रमों मे भाग लेने वाले प्रत्येक ग्रामीण मजदूर को 
रिकार्ड बुक दिया जाना चाहिए जिसमे उनका परिचय पत्र भी शामिल होना 


चाहिए। जिस प्रकार का भी रोजगार और मजदूरी का भुगतान वह प्राप्त 
करले है, उसे रिकार्ड बुक मे अच्छी तरह दर्ज करवाना चाहिए | 

यदि उपरोक्त उपयो पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो निसन्देह 
रोजगार परक कार्यक्रम आशा के अनुकूल प्रभावकारी सिद्ध होगे तथा उनके 
द्वारा गरीबी और बेरोजगारी पर नियत्रण किया जा सकेगा | परन्तु यह तभी 
सभव है जबकि इन कार्यक्रमो के वास्तविक लाभार्थियो अर्थात्‌ ग्रामीण वर्गों 
- विशेषकर भूमिहीन मजदूरो, कृषि श्रमिको, एव महिलाओ, को जागृत 
किया जाए और तथ्यो की उन्हे सही जानकारी दी जाए इसके बिना दलालो 
एव बिचौलियो के द्वारा उनका शोषण होता रहेगा और रोजगार कार्यक्रमो के 
संचालन कार्या मे बाधा पहुँचती रहेगी। 

इसी सन्दर्भ मे पड्चित नेहरू का यह कथन है कि “हम जो भी 
योजना तैयार करे उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों 
देशवासी, जो मात्र अपनी जीविका पूर्ण कर पाते है उनको इससे कितना 
लाभ प्राप्त हुआ है। 
0.4 रोजगार कार्यक्रमों के विषय में ग्रामीणों एवं 

कर्मचारियों के विचार 


इलाहाबाद जनपद के चयनित ग्रामो मे सर्वेक्षण के समय रोजगार 
कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्‍न जानकारियो तथा समस्याओ को जिला 
ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद के कार्यालय के कर्मचारियो एव मुख्य 
विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियो के माध्यम से जाना गया 
इसके अतिरिक्त कुछ चयनित ग्रामो के ग्रामवासियो के द्वारा भी इसे जानने 
का प्रयास किया गया। प्रस्तुत अध्याय मे रोजगार कार्यक्रमो के विषय मे 
ग्रामीणों एव कर्मचारियों द्वारा दिए गए विचारों के कुछ बिन्दु इस प्रकार 
निम्नवत है 

! रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत दिए जाने वाले निर्माण 
सम्बन्धी कार्यो मे अमिको के पारिश्रमिक मे वृद्धि की जाए। 
रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा श्रमिको को निरन्तर रोजगार मिलना 
चाहिए, जिससे कि ग्रामीण कृषि श्रमिको के लघु तथा सीमान्त 


[>> 
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कृषक परिवारों को गैर कृषि मौसम में भी रोजगार के पर्याप्त 
अवसर उपलब्ध हो सके | 

कुछ ग्रामीण जनो एव कर्मचारियों का यह भी सुझाव था कि 
कार्य स्थल गॉव के समीप होना चाहए, जिससे पुरुष श्रमिकों के 
अतिरिक्त इन कार्यक्रमों मे हिस्‍सा लेने वाले विशेषकर महिला 
व बाल श्रमिक बिना किसी कठिनाई के कार्य स्थल तक पहुँच 
सके | 

रोजगार मे सम्मिलित होने वाली महिला श्रमिको के साथ कोई 
भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। उन्हे पुरुष अश्रमिकों के समान 
कार्य मे बराबर हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए 
इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके अनुसार उपर्युक्त 
कार्यो को प्राथमिकता देनी चाहिए | 

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य श्रमिको को 
उपलब्ध होते है उन्हे ठेकेदारो के द्वारा कराया जाता है। अत 
कार्यक्रम मे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए | जिससे 
अ्रमिको को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके | 
रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की 
समुचित व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए | 

रोजगार कार्यक्रमों से जुडे हुए कार्य को करने वाले श्रमिको व 
मजदूरों को फावडे, खुदाल, खडाजा इत्यादि समान समय पर 
उपलब्ध कराने चाहिए जिससे मजदूरों को कार्य करने मे 
सुविधा उपलब्ध हो सके | 

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों के 
नियमित मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, साथ ही इस 
बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरी भुगतान श्रमिकों 
को कैश व नगद किया जाए | 

रोजगार पर जाने वाली महिला श्रमिको के बच्चों की देखभाल 
की समुचित व्यवस्था कार्य स्थल पर उपलब्ध करायी जानी 


चाहिए | 
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कुछ ग्रामीण जनो का यह भी सुझाव था कि रोजगार कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत रहने के लिए जिन भवनो का निर्माण कार्यदायी 
सस्था द्वारा किया गया है उसको कार्याध्यक्ष शीघ्र अधिग्रहण 
करले और उनमे पाई गई कमियो को शीघ्र दूर कराये | 
कार्यक्रमो के अन्तर्गत जिन भवनों का निर्माण कराया जाए उन 
प्रत्येक भवनों मे उथले नलकूपो की व्यवस्था की जाए | 
कार्यक्रम द्वारा आबटित घनराशि के प्रयोजन को ध्यान मे रखते 
हुए सर्वप्रथम अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने की शीत्र 
प्राथमिकता दी जाए | 


प्रत्येक ग्रामो मे इन कार्यक्रमों द्वारा पशुओ का टीकाकरण एव 
उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए | 
योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर चल रहे कार्य के समय स्थल बोर्ड 
पर अश्रमिको की देय न्यूनतम मजदूरी का उल्लेख किया जाना 
चाहिए जिससे कि श्रमिको को इसका ज्ञान हो सके | 
कार्यक्रम द्वारा श्रमिको को देय मजदूरी का भुगतान कार्य स्थल 
पर ही प्रत्येक सप्ताह मे स्थानीय व्यक्तियों जैसे - ग्राम प्रधान, 
सरपच, पच, क्षेत्र समिति के सदस्यों की उपस्थिति मे किया 
जाए | 

पुरुष और महिला श्रमिको को समान कार्य के लिए समान 
मजदूरी दी जानी चाहिए और पुरुष तथा महिला श्रमिकों मे 
कोई भेदभाव नही बरतना चाहिए | 

योजनान्तर्गत कार्यान्वित परियोजनाओ के कार्यस्थल पर श्रमिकों 
को यथावश्यक निम्न सुविधाओ पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए 
जैसे - पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, श्रमिकों के शिशुओं के 
लिए शिशु सदन की सुविधा | 

कार्यक्रम द्वारा श्रमिको को मजदूरी के रूप मे उपलब्ध कराये 
जाने वाले खाद्यान्न का मूल्य भारत सरकार द्वारा योजना के 
लिए समय-समय पर निर्धारित मूल्यों से अधिक नही होना 
चाहिए | 
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जवाहर रोजगार येजना के अन्तर्गत चलाए जाने वाले 0 
लाख कूप योजनान्तर्गत ग्रामो के अनुसूचित जाति,/जनजाति 
के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषको के खेतों 
मे निशुल्क बोरिंग की व्यवस्था सुलभ कराया जाए | 

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऐसे अनुसूचित 
जाति,जनजाति के और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन 
करने वाले वे परिवार जो भूमिहीन, आवासहीन तथा निर्धन है 
उनको आवासीय आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता के आधार 
पर की जाए | 

रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा प्रत्येक जिले के ग्रामों में सफाई 
व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम नालियो, व सडको का निर्माण कराया 
जाना चाहिए । 


ग्रामीणों के अनुसार-स्वरोजगार में स्थापित युवाओ के द्वारा 
उत्पादित सामान की बिक्री की समस्या रहती है। अत जनपद 
में ऐसे विभागो को चिन्हित किया जाए जो इस प्रकार सामग्री 
का उपभोग करते हो। इसके अतिरिक्त अधिकारियो की 
अध्यक्षता मे यह प्रयास किया जाए कि शासकीय सस्थाए इस 
उत्पादित माल को क्रय करे | 
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